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झंकरसहाय सकसेना । 
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गुरुदेव, 


जिस वस्तु को आपके चरणों में बैठकर प्राप्त 
किया है बद्दी भेंट करने चला हूँ; यह ध्रृष्टता समझी 
जा सकती है, किन्तु मैं तो इस पुस्तक को परीक्षा 
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निवेदन । 


“भारतीय सदकारिता आन्दोलन” पर यह पुस्तक लेकर पाठकों 
के सामने उपस्थित होते हुए हृदय को अत्यन्त हष हो रहा दै । 
सम्भवतः में इस विषय पर पुस्तक लिखने का प्रयास भी न 
करता यदि श्रीयुत भगवानदासजी केला मुझे पुस्तक लिखने पर 
बाधित न कर देते । श्री केलाजी साहित्यिक तपस्त्री हैं, भारतीय 
ग्रन्थमाला के द्वारा अथंशाश्र तथा राजनीति साहित्य उत्पन्न 
करके उन्होंने हिन्दी की मद्दान सेवा को है। कोई भो उनके 
सम्पक में आकर मातृ भाषा को पुष्पांजज्नि चढ़ाये ब्रिना नहीं 
रह सकता । यद्दी मेरे साथ हुआ, केलाजो को दिन्दी में 
“ सहकारिता ” पर एक भो पुस्तक का न होना खटक रहा था । 
स्वयं अन्य पुस्तकों के लिखने में व्यस्त होने के कारण उन्होंने 
मुझे पकड़ा । इस विषय में रुचि होने के कारण मैंने पुस्तक 
लिखने का बचन दे दिया । 


एक वर्ष परिश्रम करके गत वर्ष पुस्तक तैयार करली थी किन्तु 
मेरे यद्ां चोरी होगई और हस्त लिखित पुस्तक भी द्वाथ से निकल 
गई। बचन बध्य हो चुका था, अस्तु, फिर एक बर्ष परिश्रम 
करके पुस्तक लिखी । 


सहकारिता आन्दोलन के बिना भारतवष के ग्रामों का उद्धार 
_ डे 3. ४ में कं. 
नहीं हो सकता । आयरलंड, डेनमाक, जमनी, तथा इटली में तो 
इस आन्दोलन की बदौलत किसानों की काया पलट होगई । 
भारतवर्ष में जहां किसानों के जीवन मरण का प्रश्न उपस्थित है, 


२ 


बिना इस आन्दोलन के गति ही नहीं है। अंग्रेज़ी में इस विषय 
पर हज़ारों सुन्द्र ग्रन्थों की रचना हो चुकी है, किन्तु उन पुस्तकों 
से अंग्रेज़ी न पढ़े हुए देश बासी कोई लाभ नहीं उठा सकते। 
हिन्दी भाषा भाषी इस आन्दोलन की अद्भुत राष्ट्र निर्माण की 
शक्ति को जान सकें, इसी उद्देश्य से यह पुस्तक लिखी गई है । 


अन्त में में संयुक्त प्रन्‍्तीय सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार 
श्री विष्णु सहायजी आई. सो. एस. के प्रति द्वार्दिक कृतज्ञता 
प्रकट करना चाहता हूँ। उन्होंने समय निकाल कर सारी पुस्तक 
को पढ़ा और इस विषय के अपने अनुभव का मुमे; पूरा लाभ 
दिया है। उनके सौजन्य तथा सहानुभूति का मूल्य मैं धन्यवाद 
देकर आंकने की धृष्टता नहीं करूँगा । 


मुमे आशा है कि भारतीय निधन जनता और विशेषतः 
ग्राम निवासियों से सम्बन्ध रखने वाले सरकारी विभाग तथा गैर- 
सरकारी खंस्थाएँ इस पुस्तक का यथेष्ट स्वागत करेंगी । 


विनीत॑ 
बरेली कालज | शंकरसहाय सकसेना । 
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भारतीय सहकारिता आन्दोलन 
प्रथम परिच्छेद 
सहकारिता के सिद्धान्त 


समाज में रह कर मनुष्य विना एक दूसरे के साथ सहयोग 
किये, एक दिन भी अपना काम नहीं चला सकता | सभ्यता के 
प्रारम्भिक काल में भी मनुप्य-समाज सहकारिता के सिद्धान्तों 
को समभती थी और व्यवद्दारिक जीवन में उसका उपयोग भी 
करतो थी । यदि मनुष्यःसमाज सहकारिता को न अपनाती तो 
मनुष्य-जाति आज इतनी उन्नत तथा सभ्य कदापि न होती। 
आज से हज़ारों वर्ष पहले द्वी अनुभव से यद्द्‌ ज्ञात होगया था 
कि मनुष्य-जीवन, बिना एक दूसरे के साथ सहयोग किये, 
असम्भव हो जायगा । 


आज कल प्रतिस्पर्धा का युग है; साधारणतया यद्द समभा 
जाता हू कि जो प्रतिस्पर्धा में नहीं ठहर सकता उसके लिये 
संसार में कोई स्थान नहीं दे, इस कारण लोगों की यह धारणा 
बन गई है कि मनुष्य जीवन का मूल मन्त्र प्रतिस्पर्धा है; किन्तु 
देखने से ज्ञात दोता है कि मनुप्य जीवन का मूल मन्त्र सहकारिता 
है, न कि प्रतिस्पर्धा । यदि देखा जावे तो मनुष्य एक दूसरे पर 
अपनी साधारण आवश्यकताओं के लिये इतना निभेर है कि 


र्‌ भारतीय सहकारिता आन्दोलन 





यदि एक दिन के लिये भी उसको दूसरों का सहयोग न मिले तो 
उसका जीवन ही कण्टकमय हो जावे । 

समाज में प्रत्येक मनुष्य की कार्य-शक्ति एकसी नहीं है। अस्तु, 
सहकारिता तथा श्रम-विभाग ([)ए907 ०0[ ]80७०४/) के बिना 
मनुष्य समाज में रह कर अपनो आवश्यकतायें पूरी नहीं कर 
सकता । मनुष्य-समाज की उन्नति तथा सभ्यता के विकास के 
लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि पूर्ण, श्रम-विभाग का सिद्धान्त 
काम में लाया जाबे । यदि अधिक क्षमता वाले मनुष्य ऐसे 
साधारण कार्यों में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करें, जिनको 
साधारण क्षमता वाले मनुष्य भो कर सकते हैं, तो समाज तथा 
मनुष्य की व्यक्तिगत उन्नति में भारी वाघा पड़ेगो | मनुष्य-जाति 
तभी उन्नति कर सकती है, जब मनुष्य को अपनी कार्य-शक्ति 
के अनुसार किसी एक कार्य में विशेष योग्यता प्राप्त करने का 
अवसर दिया जाबे । उदाहरण के लिये, किसी भी बस्तु के 
तैयार कराने में हमें सैकड़ों मनुष्यों का सहयोग प्राप्त करना 
पड़ता है । मध्य प्रान्त अथवा बम्बई प्रान्त का किसान कपास 
उत्पन्न करता हँ.। कपास उत्पन्न करने में उसे स्वयं बहुत से मनुष्यों 
का सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है । महाजन, 
ज़मींदार, बढ़ई, लुह्दार, तथा मज़दूर सभी उसे कपास उत्पन्न 
करने में सहायता देते हैं | दलाल, आढ़तिया, तथा व्यापारी उस 
कपास को मोल लेकर अथवा व्यवसायियों के लिये खरीद कर 
जिनिंग फ्रेक्टरी में ले जाते हैं । जिर्निंग फ़ैक्टरियों में सैकड़ों 
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मज़दूरों के द्वारा कपास ओटी जाती है, और गांठों में बांध 
कर अहमदाबाद, वम्बई, अथवा जापान के औद्योगिक केन्द्रों को 
भेज दी जाती है । इस का में भी बैलगाड़ी, मोटर, रेल, और 
जहाज़ों पर काय करने वाले, तथा व्यापारियों का सहयोग होता 
है । इसके उपरान्त कारखानों में हज़ारों मजदूरों, मित्त्रियों, तथा 
अन्य कारय-कर्ताओं की सद्यायता से कपड़ा तैयार किया जाता है। 
अन्त में वह कपड़ा रेलों, जहाज़ों, तथा बैलगाड़ियों और मोटरों 
के द्वारा दूकानदारों के पास आता है । ग्राहक उसको खरीद कर 
दर्ज़ी से कोट, कमीज़ इत्यादि बनवाता है, तब कहीं वह वस्ध 
पहिन सकता है । जब तक इतने लोग एक दूसरे के साथ सहयोग 
नहीं करेंगे, वस्म्र तैयार नहीं हो सकते । इसी प्रकार, किसान 
गांवों में रह कर गेंहूँ तथा अन्य अनाज उत्पन्न करता है, और 
नगरों में निव्रास करने वाले अध्यापक, कक, डाक्टर, बकील 
तथा दूसरे लोग उस गेंहूँ को खाते हैं । गेंहूँ उत्पन्न करने में 
तथा उसे शहरों तक लाने में सैकड़ों मनुष्यों की सद्दायता की 
आवश्यकता होती है । कोई भी काम क्‍यों न ले लिया जाबे,बिना 
सहयोग के वह सरलता-पूवक नहीं हो सकता । आज हम 
लोगों का जीवन एक दूसरे के सहयोग पर इतना अधिक निर्भर 
है कि यदि सहकारिता के सिद्धान्त को त्याग दिया जाबे तो यह 
ध्यान में भी नहीं आ सकता कि संसार का कार्य केसे चल 
सकेगा। मनुष्य की शक्ति सहकारिता में छिपी हुई है, और 
सहकारिता के द्वारा ही उसकी उन्नति द्वो सकती है । 
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मनुष्य जाति अब सहकारिता के सिद्धान्त को भली भांति 
समभ गई है, और इसको मनुष्य-जीवन के लिये आवश्यक्र 
सममभती है । समाज में निबेल और सबल, बुद्धिमान और मन्द- 
बुद्धि, साइसी और कायर, चतुर और मूर्ख, शीघ्र कार्य करने 
वाले तथा आलसी--सभी प्रकार के मनुष्य हैं, यदि समाज को 
उन्नति की ओर अग्नमसर द्वोना है तो इन सब को एक साथ कार्य 
करना होगा । यदि समाज प्रतिस्पर्धा के सिद्धान्त को अपनाले 
तो समाज की उन्नति अवश्य हो रुक जाबेगी । कुछ लोगों का 
कहना है कि मनुष्य जीवन एक भयंकर संग्राम है ओर इस 
संग्राम में वही जीवित रहकर सफल हो सकता है, जो संग्राम 
में ठदर सके । जो निवल हैं--जो जीवन-संग्राम में ठद्वर नहीं 
सकते, उनके लिये यहां कोई स्थान नहीं है । उनका कहना है. कि 
यदि इस संग्राम में सबलों को निर्वलों की सहायता के लिये जाना 
पड़ा तो उनकी व्यक्तिगत उन्नति में बाधा पड़ेगी; व्यक्तिगत 
उन्नति तथा यशोपाजंन के लिये सहकारिता नहीं, प्रतिस्पर्धा की 
आवश्यकता है, सहकारिता इसके लिए घातक सिद्ध होगी। 
सहकारितावादी शक्तातिजीवन (5घएए8) 0 ॥॥०९ 00९५() 
के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते। यह सिद्धान्त मनुष्य को 
समाज के ऊपर बिठा देता है,व्यक्तिगत इच्छाओं की पर्ति के लिये 
सामूहिक स्वार्थ को ठुकराकर अपने पथ पर अग्रसर होना ही 
इस सिद्धान्त के मानने वालों का उद्देश्य होता है । यह सिद्धान्त 
व्यक्तिगत लाभ के लिए सामूद्दिक लाभ को नष्ट करने की शिक्षा 
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देता है और समाज में घोर असमानता उत्पन्न करता है | आधु 
निक युग में पूंजोपतियों और श्रमजीवियों में जो भयंकर संग्राम 
छिड़ा हुआ है, “ पूँजो पतियों को नष्ट करदो ” की जो आवाज्ञ 
चारों ओर से सुनाई देरद्वी है, वह इस सिद्धान्त के द्वारा उत्पन्न 
हुई आर्थिक असमानता के कारण द्वी उठाई गई है । 


समाज अपने निर्बल सदस्यों को ठीक उसी प्रकार 
नष्ट होते नहीं देख सकती, जिस प्रकार माता पिता अपने 
लंगड़े अथवा लूले पुत्र को मरते नदीं देख सकते। समाज 
का मूल मन्त्र शक्तातिजीबन न होकर “ निबलों की रक्षा ” 
होना चाहिये | यदि हम चाहते हैं कि समाज में उत्पन्न हुई घोर 
आर्थिक विपमता के कारण, हमें भयंकर क्रांतियों का सामना न 
करना पड़े तो हमें सहकारिता को अपनाना होगा । सहकारिता 
निबलों की रक्षा करती है, वह उनको निर्वल नहीं रहने देतो, वरन्‌ 
उनको संगठित करके शक्तिवान बनाने का प्रयत्न करती है । 
सहकारिता आन्दोलन उन लोगों की उन्नति में बाधक नहीं होता 
जो कि शक्तिवान हैं ओर प्रतिस्पर्धा में अपने पैरों पर स्वयं खड़े 
हो सकते हैं; सहकारिता का ऐसे लोगों से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
बह तो केवल निर्धन तथा निबलों का आन्दोलन है; पारस्परिक 
सहायता और सहानुभूति इसके मुख्य सिद्धान्त हैं, और सेवा 
इसका लक्ष्य है । 

यह तो पूव द्वी कह्या जा चुका है कि मनुष्य का कोई भी कार्य 
बिना दूसरों के सहयोग के नहीं हो सकता, किन्तु आधुनिक 
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ओद्योगिक संगठन में धन-वितरण की प्रणाली इतनी दूषित है 
कि जो लोग उत्पादन कार्य में सहयोग देते हैं, उन्हें उचित हिस्सा 
नहीं मिलता, अर्थात्‌ कुछ लोग तो उचित से अधिक पा जाते हैं, 
ओर अधिक संख्या वालों को,जो कि निर्बल हैं, अपना हिस्सा भी 
नहीं मिलता। मिल में काम करने वाला मज़दूर जो मिल को 
सफलता-पूर्वक चलाने के लिये उतना ही आवश्यक है जितना कि 
पूँजीपति अथवा मिल-मैनेजर, बहुत थोड़ी मजदूरी पाता है; 
तथा मैनेजर और पूँजीपति अनुचित रूप से सम्पत्ति का अधिक 
भाग हडुप कर जाते हैं, । किसान गेंहूँ उत्पन्न करता है, दलाल, 
थोक व्यापारी, तथा दृकानदार साधारण गृहस्थ को गेहूँ पहुँचाने 
में सहयोग करते हैं; किन्तु गेहूँ का जो मूल्य ग्राहक देता है 
उसका बहुत थोड़ा अंश किसान को मिलता हे,और दलाल, थोक 
व्यापारो, तथा दूकानदार उसका अधिक अंश खा जाते हैं। 
किसान को खेत की पैदावार का इतना कम मूल्य मिलता है कि 
खेती का खर्चा निकालने पर उसके लिये बहुत कम बचता है; यह 
उसके परिश्रम को देखते हुये कुछ भी नहीं होता । रेलवे 
लाइन को डालने का बड़े बड़े ठेकेदार ठेका लेते हैं,हज़ारों मजदूरों 
तथा कारीगरों को रख कर वे काम करते हैं, काम करने वाले 
मजदूरों और कारीगरों को बहुत थोड़ी मज़दूरी देकर ठेकेदार 
सारा लाभ डकार जाता हूँ | सहकारिता धन-वितरण की अन्याय- 
पूर्ण प्रणाली को स्वीकार नहीं करती और इसको नष्ट कर देना 
चाहती है । सहकारिता आन्दोलन वर्तमान दृषित प्रणाली का 
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विरोध करता है और प्रत्येक मनप्य को, जिसने सम्पत्ति 
उत्पादन कार्य में सहयोग दिया है, उसके परिश्रम के अनुपात 
सम्पत्ति देने का समर्थन करता है । 


अर रे! , 


सम्पत्ति का उत्पादन केवल पूँजी के ही द्वारा नहीं होता; श्रम 
की भी आवश्यकता होतो है । पूँजीपति को अपनी पूँज़ी पर सूद 
तो मिलना द्वी चाहिये; साथ ही वह जोखिम भी उठाता है, उसके 
लिये भी उसे कुछ लाभ मिलना चाहिये। वेचारे मज़दूर को तो 
पूरी मज़दूरी भी पूँजीपति नहीं देते; अस्तु, यह सब तथा अन्य 
खर्चे निकाल कर भी कुछ अतिरिक्त लाभ बचता है। प्रश्न होता 
है कि यह अतिरिक्त लाभ किसको दिया जावे ? आधुनिक 
औद्योगिक संगठन में तो यद्द सारा का सारा पूँजीपतियों को 
मिलता है। श्रमजीवी समुदाय इस कारण क्षुव्ध हो उठा है । जब 
मज़दूर लोग देखते हैं कि उन्हें कठिन परिश्रम करने पर भी भर 
पेट भोजन नहीं मिलता, और पँजीपति अनन्त धन-राशि प्रति 
व हडप जाते हैं तो सख्भावतः वे लोग असन्तुष्ट हो जाते 
हैं । क्रमशः औद्योगिक देशों में श्रमणीवी समुदाय आज 
सद्गठित हो गया है और इस अत्याचार को सहन नहीं करना 
चाहता | टूंड यूनियन आन्दोलन इसी प्रयत्न का फल है। 
साम्यवाद तो पूँजीपतियों के श्रस्तितवव को ही नष्ट कर देना 
चाहता है । श्रमजीवी आन्दोलन तथा साम्यवाद लाभ को 
केवल मज़दूरों के द्वी लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं। सहकारिता 
अतिरिक्त लाभ का न्यायपूर्ण विभाजन करना चाहता है और 
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किसी एक वर्ग को दूसरे वर्ग पर अत्थाचार नहीं करने देती । 





सहकारिता आन्दोलन एक आर्थिक आन्दोलन है । आज 
आधिक संगठन इस प्रकार का बनगया है कि पँजीपति श्रमजीबी 
बग का शोषण कर रहे हैं। फल-स्वरूप श्रमजीबी समुदाय 
पूँजीपतियों के अस्तित्व को नष्ट करदेना चाहता है। दोनों वर्गों में 
भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है; दोनों एक दूसरे को दबाने का प्रयत्न 
कर रहे हैं । सहकारिता आन्दोलन एक ऐसी समाज का निर्माण 
करना चाहता हूँ जिसमें इस प्रकार युद्ध न होगा, जहां भिन्न 
भिन्न वर्ग एक दूसरे का साथ देंगे, और आर्थिक विषमता का 
यह भयंकर रूप नष्ट हो जायगा। जब समाज के निबेल सदस्य 
किसी भी आर्थिक काय अर्थात्‌ उत्पत्ति, उपभोग, विनिमय, 
तथा वितरण में सम्मिलित प्रयत्न से उत्पन्न हुए लाभ को आपस 
में न्‍्यायपूण प्रणाली से बांट लें तो ऐसे सड्जठन को सहकारी 
समिति कहेंगे। कुछ लोग सहकारी समितियों की तुलना ट्ूड 
यूनियन से करते हैं, किन्तु सहकारी समितियां इससे भिन्न हैं। 
टूंड यूनियन आधुनिक आर्थिक संगठन को स्वीकार करती है 
ग्रोर केबल श्रमजोबी समुदाय की आर्थिक स्थिति को सुधारना 
चाहती है; यदि पूँजीपति मजदूरों की मांग को स्वीकार नहीं करते 
हें तो टू ड यूनियन हृड़तालों के द्वारा उनको विवश कर देती है। 
सहकारी समितियों के कार्य का ढंग दूसरा ही है, ट्रेड यूनियन 
विघातक कार्य करती हैं, और सहकारी समितियां रचनात्मक 
कार्य करती हैं । 
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प्रत्येक आर्थिक हलचल में सहकारिता के सिद्धान्तों का 
उपयोग किया जा सकता है। सहकारिता के सिद्धान्त को 
पूर्णतया समभने के लिये यह आवश्यक है कि हम सहकारी 
समितियों तथा आधुनिक औद्योगिक संस्थाओं का भेद समझ 
लें। मानलो कि कुछ मोची अपनी श्रार्थिक स्थिति को सुधारने 
की दृष्टि से, अपनी थोड़ी थोड़ी पूँजी को लेकर एक सह्जठन में 
सम्मिलित होते हैं और निश्चय करते हैं कि वे सम्मिलित रूप में 
जूते का व्यवसाय करेंगे, समिति के कार्य का संचालन करने में 
प्रत्येक सदस्य का समान अधिकार होगा, और वार्षिक लाभ 
सदस्यों की पूँजी के अनुपात में न बांटा जाकर, सदस्यों की जूतों 
की उत्पत्ति के अनुपात में बांटा जावेगा, तो ऐसी समिति को 
सहकारी उत्पादक समिति कहेंगे । सहकारी उत्पादक समितियों 
तथा मिश्रित पँजी बाली कम्पनियों में यही भेद है कि एक तो 
मनुष्यों का संघ है और दूसरा पूँजी का संघ है । मिश्रित पूंजी 
वाली कम्पनियों में काय संचालन का अधिकार तथा लाभ, 
हिस्सेदारों को पूँजी के अनुपात में ही मिलता है । उत्पादक 
सहकारी समतियों के संगठन में मजदूर पूँजी को किराये पर लेकर 
धन्धे की जोखिम उठाते हैं,किंतु पूँजी वाली कम्पनियों में हिस्सेदार 
सयं कार्य नहीं करते, वे मजदूरों को नौकर रखते हैं. और धन्थे 
की जोखिम उठाते हैं । उत्पादक सहकारी समितियां पूँजी के 
लिये उचित सूद दे देती हैं और लाभ आपस में बांट लेती हैं । 
किन्तु मिश्रित पूँजी वाली कम्पनियों में निश्चित मजदूरी देकर 
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र रखे जाते हैं और लाभ हिस्सेदारों में पँजी के अनुपात में 
बांट दिया जाता है। सहकारी समितियों में पूँजी को अधिक 
महत्व नहीं दिया जाता | उप्तको सम्पत्ति उत्पन्न करने के लिये 
एक साधन मात्र समझा जाता है। यददी कारण है कि समिति के 
प्रत्येक सदस्य को केवल एक “ वोट ? मिलती है, उसको समिति 
के कार्य सद्रालन में उतना ही अधिकार होता है जितना कि किसी 
दूसरे सदस्य को; परन्तु मिश्रित पूँजो वालो कम्पनियों में पँज़ो 
का ही सर्वोच्च स्थान होता है, धन्धे का लाभ तथा कार्य-सश्चालन- 
अधिकार हिस्सेदारों में पूजो के अनुपात में दिया जाता है । 


इन दोनों में एक भेद और भी है जो अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है। मिश्रित पूँजी वाली कम्पनियों की सफलता, अन्य कम्पनियों 
को प्रतिद्वन्दता में सफलता पूर्वक खड़े रहने पर निर्भर है। प्रत्येक 
कंपनी का अपना एक व्यक्तित्व होता है, और प्रत्येक कंपनी 
दूसरी कंपनियों को कुचल कर आगे बढ़ने का प्रयत्र करती है। 
सहकारिता आन्दोलन इस व्यक्तिवाद के सिद्धान्त को नहीं मानता। 
सहकारी समितियां एक दूसरे को प्रतिद्वन्दता में नहीं खड़ी होतीं। 
वे मिल कर एक संघ ( 7७0९7०७४४०४ ) की स्थापना करती हैं, 
ओर उसकी संरक्षणता में कार्य करती हैं । यह संघ सहकारी 
समितियों को एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता । यद्यपि 
यह स्वीकार करना पड़ेगा क्रि प्रतिस्पर्धा बिलकुल नष्ट नहों हो 
गई द--और यद्दां तक सद्कारिता आन्दोलन को अपने ध्येय में 
असफल ही सममना चाहिये-किन्तु इससे यह न समभना 
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चाहिये कि यह सिद्धान्त ही ग़लत है। कांरण यह है कि समाज 
का संगठन द्वी दूषित है, और जब तक सहकारिता के सिद्धान्तों 
के अनुसार समाज का संगठन नहीं हो जाता, तत्र तक प्रतिस्पर्धा 
जड़ से नष्ट नहीं हो सकती । यदि उपभोक्ता भी अपने को 
सहकारी समितियों में संगठित करलें, और फिर संगठित उत्पादक 
सहकारी समितियों से अपनी आवश्यक वस्तुओं को खरीदें तो 
प्रतिस्पर्धा को नष्ट किया जा सकता है । सहकारिता आन्दोलन 
का यही लक्ष्य है। अस्तु, सहकारिता तथा अन्य प्रणालियों में 
यही मुख्य भेद है कि एक प्रतिस्पर्धा का समूल नाश करना 
चाहती है, दूसरी प्रतिस्पर्धा को स्वीकार करती हैं। यह तो पूर्व ही 
कद्दा जाचुका है कि अभी तक यह्द सिद्धान्त पूर्ण रूप से कार्य 
में परिशित नहीं हो सका है । 

सहकारिता आन्दोलन केवल सम्पत्ति को उत्पन्न करने वालों 
की ही रक्षा नहीं करता, वह सब वर्गों को सहायता पहुँचाता दे । 
आधुनिक औद्योगिक संगठन में उपभोक्ता का वस्तुओं के मूल्य 
निर्धारण में कोई हाथ नहीं होता, और न धन्धों के संचालन में 
दी उसकी आवाज सुनी जाती दे । उत्पत्ति करने वालों तथा 
उपभोक्ताओं के बीच में अगश्णित दलाल काम करते हैं, जो 
उपभोक्ता तथा उत्पत्ति करने वालों को लूटते हैं । उपभोक्ता वस्तु 
का जो मूल्य देता है उसका बहुत थोड़ा अंश उत्पत्ति करने वाले 
को मिलता है, अधिक अंश तो दलालों की जेब में जाता द्दे। 
सहकारिता आन्दोलन जह्दां यह प्रयत्न करता है कि उत्पत्ति करने 
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वालों को अधिक से अधिक लाभ हो, वहां उसका यह भी प्रयत्न 
होता है कि उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर वस्तुए' मिलें, 
जिससे कि उनका बोक हलका हो | यदि देखा जाबे तो लाभ 
उपभोक्ताश्रों से मिलता है; यदि उपभोक्ता तैयार माल को न लें 
तो केवल उत्पत्ति से लाभ नहीं मिल सकता । अस्तु, सहकारिता 
आन्दोलन केवल श्रमजीवी तथा पूँजीपति को द्वी लाभ का अधि- 
कारी नहीं मानता, वरन्‌ उपभोक्ताओं को भी लाभ के कुछ अंश 
का हक़दार समभता है। सहकारिता के सिद्धान्तानुसार, समाज में 
केवल दो वर्ग होने चाहियें, उत्पादन-कर्ता और उपभोक्ता । किन्तु 
इस पूँजीवाद के युग में उपभोक्ता तथा उत्पादन-कर्ता के बीच में 
अगणित दलाल हैं, जो दोनों वर्गों को लूट रहे हैं । सहकारिता 
दलालों के द्वारा इन दोनों वर्गों के शोषण का घोर प्रतिवाद 
करती है और दोनों बर्गों को संगठित करके इतना समीप लाना 
चाहती है कि फिर दलालों की आवश्यकता ही न पड़े । दलालों 
को अपने स्थान से हटा देना सहकारिता आन्दोलन का मुख्य 
उद्दश्य हैँ । 

अब एक प्रश्न यह उठता है कि धन्धों का नियन्त्रण किस 
वर्ग के हाथ में होना चाहिये | धन्धों का संचालन उपभोक्ता करें, 
अथवा उत्पादन-कर्ता । इस विपय में सहकारिता आन्दोलन में 
कार्य करने वालों के दो मत हैं | एक मत के लोग कहते हैं. उप- 
भोक्ता वर्ग को धन्धों का संचालन करना चाहिये, दूसरे मत के 
लोग यह अधिकार उत्पादन-कर्ता वर्ग को देना चाहते हैं । सह- 
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कारिता आन्दोलन में काय करने वालों का बहुमत इस पत्त में हे 

कि खेती-बारी को छोड़कर अन्य धन्धों के संचालन का अधिकार 
उपभोक्ता को होना चाहिये, ओर इन धन्धों में काम करने वालों 
की स्थिति मज़दूरी पाने वालों से अच्द्री नहीं द्ोगी । जहां जहां 
उपभोक्ता सहकारी समितियों का संगठन हुआ है और उनके 
सम्मिलित संघ ने स्वयं आवश्यक वस्तुओं को तैयार करने के 
लिये मिल और कारखाने खोले हैं, उनमें काम करने बाले प्रज्ञ- 
दुरों को उस कारखाने के संचालन में कोई अधिकार नहीं है । 
यद्यपि इन कांरखानों में मज़दूरों की स्थिति साधारणत: कारखानों 
से वहुत अच्छी द्वोती है, किन्तु उनका कोई अधिकार नहीं होता। 
हां, यदि वे भी उन उपभोक्ता समितियों के सदस्य होते हैं, जिनके 
सम्मिलित संघ ने उस कारखाने को चलाया है, तो वे उस रूप में 
उस कारखाने की व्यवस्था में भाग लेते हैं । मज़दूरों को व्यवस्था 
में भाग न लेने देने का कारण यह भी है कि उससे व्यवस्था के 
शिथिल होजाने का भय रहता है । जिन समितियों में उत्पादन कर्ता 
ही सदस्य होते हैं ओर वे ही मज़दूर होते हैं, वहां व्यवस्था उन्हीं 
के हाथ में रहती है । किन्तु कह्दीं कद्दीं ऐसा देखने में आता है कि 
ऐसी समितियों में भी, उन सहकारी साख समितियों अथवा सह- 
कारी उपभोक्ता समितियों का व्यवस्था में अधिक अधिकार रहता 
है जो उत्पादक समितियों को पूँजी देती हैं । ऐसी दशा में 
उत्पादक समिति के सदस्य अर्थात्‌ मजदूरों का व्यवस्था में नाम 

मात्र को अधिकार होता है। जहां तक सहकारिता आन्दोलन 
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उत्पत्ति करने वालों को उस धंधे की व्यवस्था का अधिकार नहीं 
दिला सका है, वहां तक उसको अपने लक्ष्य में ग्रसफल ही सम- 
भाना चाहिये। 
यद्यपि सहकारिता आन्दोलन विशेषकर आर्थिक आन्दोलन 
है, किंतु इसकी नींव ऊँचे,आदश पर जमाई गई है । यह आनन्‍्दो- 
लन समाज में एक नवीन भावना को जाग्रृत करता है । स्वाब- 
लम्बन तथा श्रातू-भाव ही वह भावना है, जिसके बल पर यह 
आन्दोलन खड़ा किया गया है | सहकारिता आन्दोलन समाज में 
किसी एक वर्ग का अत्याचार सहन नहीं करता,वह तो समाज के 
सदस्यों में आत्म-निर्भरता तथा भाईचारे का भाव उत्पन्न करता है। 
सब मिलकर एक उद्देश्य के लिये प्रयत्न करें, यद्दी सहकारिता का 
अथ हू । व्यक्तिबाद को हटाकर सहकारिता आन्दोलन सामूहिक 
स्वाथ को प्रधानता देता है। पँजीवाद के युग में व्यक्तिगत स्वाथ का 
धान्य है, किन्तु सहकारिता समूह को व्यक्ति के ऊपर रखता है। 
पूँजीवाद के युग में आर्थिक असमानता तथा अन्य दोषों 
के कारण समाज घत्ररा उठी है। कोई कोई तो पूँजीबद को 
समूल नाश कर देना चाहते हैं । साम्यवाद इसी असमानता को 
नष्ट करने का एक प्रयोग है । किंतु सहकारिता आन्दोलन साम्यवाद्‌ 
के सिद्धान्तों को स्वीकार नहीं करता। जो लोग संसार के देशों को 
साम्यवादी होने से बचाना चाहते हें उन्हें सहकारिता आन्दोलन 
की शरण में आना चाहिए । बीसवबीं शताब्दी में सहकारिता 
आन्दोलन ने यथेष्ट उन्नति की है,और आशा है भविष्य में इसका 
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अधिकाधिक उपयोग समाज के निबंल सदस्यों की आर्थिक 
स्थिति के सुधारने में किया जावेगा । 


भारतवर्ष के लिये सहकारिता का सिद्धान्त नया नहीं है । 
अत्यन्त प्राचीन काल से सहकारिता का हमारी भारतीय समाज्ञ 
उपयोग करती आ रही है। यद्यपि वर्तमान रूप में सहकारी 
समितियां इस देश के लिये नई बस्तु हैं, किन्तु सिद्धान्त रूप से 
तो सहकारिता हिन्दू समाज के जोबन में ओत-प्रोत दै। सम्मिलित 
कुठ्ुम्ब,जो कि हिंदुओं की एक अत्यन्त प्राचीन सामाजिक संस्था 
है, सहकारी संस्था नहीं तो क्या है? आज भी बहुत से कार्य गांवों 
में किसान लोग सामूहिक रूप में करते हैं । संयुक्तप्रांत के इख 
उत्पन्न करने वाले किसानों में यद्द वात बहुत से गांवों में प्रचलित 
है कि वे एक या दो कोल्हू मिलकर मोल ले लेते हैं अथवा किराये 
पर ले आते हैं तथा वारी बारी से अपनी इंख पेर लेते हैं । 
अपने अथंशास््र में बहुत बार सामूदिक रूप से कार्य करने के 
लिये आदेश करते हुए,आचाये कौटिल्य ने सहकारिता का महत्व 
चतलाया दवै। प्राचोन काल में कारीगरों के संघ भारतवप में 
बहुत थे ज्ञिनकका विवरण वेदों तथा मनुस्मृति में मिलता है । 
रस्टिकस लोकिटर' नामक पुस्तक में लिखते हुए, श्री? एम. एल. 
डार्लिंग ने पञ्ञाव के गांवों के विषय में जो विवरण दिया दै,उससे 
ज्ञात द्वोता दै कि वहां के गांवों में श्राज भी सामूहिक रूप से बहुत 
सा कार्य होता है। किसी किसी गांव में दो से दस तक किसान 
सम्मिलित होकर एक वष के लिये भूमि जोतते हैं। फ़सल के कटने 
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पर पैदावार को,प्रत्येक किसान द्वारा खेत पर किये गये काम तथा 
उसके बैलों के उपयोग के अनुपात से, बांट दिया जाता है। यह 
वार्षिक सामेदारी कभी कभी कई वर्षों तक चलती है। वहुत से 
गांवों में जब फ़तल पकने पर होती है तो एक रखवारा सव खेतों 
की देख भाल के लिये रख दिया जाता है। फ़सल काटने तथा 
बोने के समय भी पड़ौसी एक दूसरे की सद्दायता करते हैं । प्रत्येक 
घर के मनुष्य गांव के कुओं की मरम्मत के लिये बारी वारी से 
काम करते हैं। कीं कहीं सड़क भी गांव के लोग मिल कर बनाते 
हैं । मद्रास प्रान्त में सहकारिता आन्दोलन के श्रीगणेश के पूर्व 
वहां ' निधि ' स्थापित हो चुकी थीं। निधियां एक प्रकार की अर्ध- 
सहकारी संस्था होती हैं । 


लेखक को बहुत बार राजस्थान में यात्रा करने का अवसर मिला 
है ओर उसको यह देख कर अत्यन्त आश्चर्य हुआ कि राजस्थान 
के बहुत से गांवों में शुद्ध सहकारिता का उपयोग ग्रामीण समाज 
करती है । राजस्थान के दक्षिण में मेवाड़ का प्रसिद्ध राजपूत राज्य 
& जिसकी राजधानी उदयपुर हे । उदयपुर से लगभग ३० मील 
की दूरी पर मैनार नामक एक गांव है। बहुत समय हुआ जब कि 
उदयपुर के मद्ाराणाओं ने यह गांव कुछ ब्राह्मणों को दान कर 
दिया था। आज भी बह गांव उन्हीं ब्राह्मणों की संतानों के अधि- 
कार में है । दो हज़ार की आबादी वाले इस गांव में अधिकतर 
त्राह्मण लोगों की बस्ती है । कुछ निम्न जाति के लोग पंचायत ने 
बसा लिये हैं जो कि गांव की सेवा करते हैं। गांव की एक 
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पद्चायत है जो कि यहां का शासन करती है। गांव के बीच में 
एक शिवालय है जो कि पश्चायत का न्यायालय है । प्रति दिन 
पद्च लोग वहीं बेठ कर गांव को समस्याओं पर विचार करते हैं 
ओर मुक्तदमों को निपटाते हैं। मन्दिर में एक पुजारी रहता है 
जिसको पशच्चायत थोड़ी सी भूमि दे देती है । घर पीछे पश्चायत 
छुटांक भर घो, सवा सेर तेल, पावभर रुई प्रति वर्ष मन्दिर के 
खर्चे के लिये लेती है। मेवाड़ में सिंचाई के लिये तालाबों का 
उपयोग अधिक होता है। मैनार में भी एक विशाल जलाशय है, 
जिसका क्षेत्रफल लगभग तीन वगे मील द्वोगा। प्रति वर्ष, वर्षा 
के पूर्व पंचायत उसके ब्रांध को मरम्मत करवाती है । यह 
मरम्मत गांव वाले स्वयं कर लेते हैं। नियम यह है कि गांव 
का प्रत्येक पुरुष स्री, तथा लड़का एक घन फुट मिद्टी खोद 
कर बांध पर डाले । गांव की लड़कियों से यह कार्य नहीं लिया 
जाता, क्योंकि हिन्दुओं में लड़की को पूज्य समभा जाता है । पन्न 
लोग खुदी हुई भूमि को नाप लेते हैं। यदि गांव को किसी बाहरी 
आदमी अथवा गांव से, राजकीय श्रदालतों में मुक़़दमा लड़ना 
होता है तो पंचायत घर पोछे कर लगा देती है । यदि कोई पंडित 
मिल जाता है तो पंचायत उसको रखलेती है और वह गांव के 
लड़कों को पढ़ाता है । राजस्थान के गांवों में नदी -अथवा नालों 
का, जिनमें कि पानी सदा बहता हो, अभाव है, और गरमियों में 
पशु जब चरने को जाते हैं तो उनको जल का कष्ट द्वोता है; इस 
कारण वहां यद्द नियम सबेत्र प्रचलित है कि प्रत्येक किसान 
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बारी बारी से एक दिन कुए पर अपने बैल और चरस लेकर 
उपस्थित रहता है और जब गांव के पशुओं को जल की 
आवश्यकता हो तो उन्हें जल पिलाता है। भारतवर्ष में ऐसे बहुत 
से प्रांत हैं जहां के ग्रामीण जीवन में हमें शुद्ध सहकारिता का 
स्वरूप देखने को मिलता है। किन्तु,जहां जहां पश्चिमी सभ्यता का 
प्रभाव अधिक पड़ गया है, वहां व्यक्तिबाद के कारण सामूद्दिक 
जीवन नष्ट हो गया है। 


मारतवर्ष जैसे कृषि-प्रधान देश में जद्दां कि कृषि द्वी मनुष्यों 
की जीविका का प्रधान साधन है, सहकारिता आन्दोलन कितना 
आवश्यक है, यह आगे के परिच्छेदों में स्पष्ट हो जावेगा । यदि 
पुरानी संस्थाओं को पुनर्जीबित किया जावे और आधुनिक सह- 
फारी संस्थाओं का उन्हें रूप देदिया जाबे तो देश में ग्राम-सुधार 
का कार्य सफलता-पूबक दो सकता है । 


[[ 65... 
द्वितीय परिच्छेद 
भिन्न भिन्न प्रकार की सहकारी सामतियां 


पिछले परिच्छेद में सहकारिता के सिद्धान्तों की चर्चा कीगई 
है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सहकारिता आन्दोलन का 
उपयोग प्रत्येक आर्थिक समस्या के हल करने में क्रिया जासकता 
है। वास्तव में सहकारिता आन्दोलन का क्षेत्र इतना विस्तृत है 
कि किसी भी देश में सब प्रकार की सहकारी समितियों की एक- 
सी उन्नति दिखाई नहीं देती । यद्दि इंगलेंड में उपभोक्ता-सहकारी- 
स्टोर्स की आश्चर्य जनक सफलता मिली है, जमनों में सहकारी 
साख समितियों तथा बैंकों ने आशातीत सफलता प्राप्त की है, 
फांस ने उत्पादक सहकारी समितिग्रों की ओर अधिक ध्यान 
दिया है, इटली में श्रमजीबी सहकारी समितियां विशेष हुई हैं तो 
डैनमार्क ने सहकारिता का उपयोग खेती-बारी के लिये किया है । 
भारतवर्ष में सहकारी साख समितियां ही अधिक संख्या में दृष्टि- 
गोचर होती हैं । बात यह है कि प्रत्येक देश ने अपनी आवश्यकता 
को पूरा करने के लिये सहकारिता आन्दोलन का उपयोग किया 
है। जहां जिस प्रकार की सद्दकारी समितियों की अधिक 
आवश्यकता थी, वहां उसी प्रकार को समितियां स्थापित कीगईं । 
हमें अब देखना यह दै कि सहकारी समितियां कितनों तरह की 
दोती हैं, और उनकी विशेषता क्या है । 


समाज का यदि हम आर्थिक दृष्टि से विभाजन करें तो वह 
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तीन समूहों में बांटी जा सकती है :-- सम्पत्ति की उत्पत्ति करने 
बाले, सम्पत्ति का उपभोग करने वाले, तथा दलाल जो उत्पन्न 
की हुई सम्पत्ति को उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं। उत्पन्न करने 
बालों में वे सभी लोग आजाते हैं जो कि किसी रूप में सम्पत्ति 
का उत्पादन करते हैं, जैसे किसान, सब प्रकार के कारीगर जो 
कि गृह उद्योग-धन्यों में लगे हुये हैं, मिल मालिक तथा मिल- 
मजदूर | दलालों की श्रेणी के अन्तर्गत वे सभी लोग आते हैं 
जो कि उत्पन्न की हुई सम्पत्ति को उपभोक्ता के समीप पहुँचाते 
हैं, जेसे बड़े बड़े व्यापारी, जो विदेशों से व्यापार करते हैं, 
थोक व्यापारी, फुटकर बेचने वाले, बैलगाड़ी मोटर तथा रेलवे 
लाइनों पर काम करने वाले, जहाज़ चलाने वाले, तथा कमीशन 
एजन्ट । तीसरा समूह उपभोग करने वालों का है | देश की 
समस्त जन संख्या ही इस समूह में आजाती है, क्योंकि कुछ 
चीजें ऐसी हैं जिन्हें उत्पन्न तो थोड़े से ही लोग करते हैं, किन्तु 
उपभोग प्रत्येक मनप्य करता है। अस्तु; उपभोक्ता समह सब से 
बड़ा है, इसके बाद उत्पादक समह आता है, और सबसे छोटे 
दलाल समूह है. । 


हकारिता आन्दोलत मुख्यतः आर्थिक आन्दोलन है । 
जिस वर्ग की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उस वर्ग को संगठित 
करके सत्र बनाना हो उसका उद्देश्य हैं। किसी ने ठीक ही कहा 
है सहकारिता तेरा नाम नि्धनता है। ” जो निर्धन हैं, वे ही 
धनिकों की प्रतिद्नन्दिता में खड़े होने के लिये सहकारिता की शरण 
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आते हैं | वे ही अपना संगठन करते हैं क्योंकि ऐसा किये बिना 
वे धनी प्रतिहन्दी की प्रतिस्पर्धा में खड़े नहीं रह सकते । 
दलाल समूह्दों के लोगों को, जो कि शक्तिवान और सम्पन्न होते 
हैं, और जिन्होंने बाज़ार पर अपना एकाधिपत्य जमा रखा है, 
सहकारिता की सहायता नहीं चाहिये। दलाल, उत्पादक समूह को 
उसके परिश्रम के लिये कम से कम मूल्य देकर उपभोग करने 
वालों से अधिक से अधिक मूल्य लेते हैं। सहकारिता आन्दोलन 
ऐसे समूद्द की कोई सेवा नहीं कर सकता | ऊत्पादक समूह तथा 
उपभोक्ता समृह में से भी सहकारिता उन्ही लोगों की सेवा कर 
सकती है जो कि निबंल हैं ओर जिन पर आर्थिक अत्याचार 
हो रहा है । 


उत्पादक समूह उत्पादक सहकारी समितियां स्थापित कर 
सकता है । उत्पादक सहकारी समितियां प्रत्येक धन्धे तथा प्रत्येक 
स्थान के लिये प्रथक्‌ होंगी । उदाहरण के लिये वुनकर सहकारी 
समितियां प्रत्येक स्थान के लिये प्रथक्‌ होंगी, जेसे बनारस सिल्क- 
वीवस सहकारी समिति, लुधियाना वुनकर सहकारो समिति | 
इसी प्रकार उपभोक्ता समितियां भी प्रत्येक स्थान के लिये अलहदा 
होंगी । यद्दी नहीं, उपभोक्ता सहकारी समितियां एक पेशे में काम 
करने वालों के लिये भो अलद्ददा होती हैं, जैसे इलाहाबाद के 
लिये एक सहकारी उपभोक्ता एटोर्स हो सकता है, प्रयाग विश्र- 
विद्यालय के विद्यार्थियों के लिये विश्व विद्यालय सहकारी स्टोस 
हो सकता दै, तथा रेलवे कर्मचारियों के लिये रेलब्रे स्टोस चलाया 
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जा सकता है । अस्तु, सहकारी समितियों के दो मुख्य भेद हैं, 
उत्पादक समितियां और उपभोक्ता समितियां। उत्पादक समितियों 
का उद्देश्य यह होता है कि माल को कम व्यय करके तैयार किया 
जावे और उसे अच्छे दामों पर बेचा जावे,जिससे कि उत्पत्ति करने 
वालों की अधिक लाभ हो । उपभोक्ता स्टोर्स का ध्येय यह होता 
है कि तेयार माल को सस्ते दामों पर खरीदें और अपने सदस्यों 
फो सस्ते दामों पर दें । इस प्रकार दोनों ही तरह की सहकारी 
समितियां दलालों को अपने स्थान से हटा देने का प्रयत्न करती 
हैं । उपभोक्ता स्टोस वीच के दलालों को तो हटा ही देते हैं, उनका 
लक्ष्य यह होता है कि आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन भी वही 
करें । जहां उपभोक्ता समितियां अधिक संख्या में स्थापित 
हो गई हैं वहां वे उत्पादन कार्य भी करने लगीं हैं।दूसरी ओर 
उत्पादक समितियां बीच के सब दलालों को अपने स्थान से हटा, 
उपभोक्ता से सीधा सम्बन्ध स्थापित करना चाहती हैं । पाठक 
कह सकते हैं कि तब तो यह दो प्रकार की समितियां एक दूसरे 
की विरोधी हुई, और देखने से ऐसा प्रतीत भी होता है । किन्तु 
जब समाज का आर्थिक संगठन सहकारिता के सिद्धान्तों के 

अनुसार होगा ओर समाज एक वृद्दद्‌ सहकारी संगठन का रूप 
धारण करलेगी तब इन दो प्रकार की समितियों का पारस्परिक 
विरोध मिट जायगा, और उत्पत्ति करने वालों को अपने माल का 
उचित मूल्य मिलेगा तथा उपभोग करने वालों को उचित मूल्य 
देना होगा । 
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इन दो प्रकार की समितियों के अन्तगत बहुत प्रकार की 
समितियां होती हैं, उदाहरण के लिये साख समितियां, तथा 
बैंक । भारतवर्ष में सहकारी साख समितियां ही अधिकतर 
स्थापित की गई हैं | भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है; देश की तीन 
चौथाई जन संख्या खेती-बारी पर अपने उदर पालन के लिये 
निर्भर रहती है । इसके अतिरिक्त देश की ६० प्रति शत जन 
संख्या गांवों में निवास करती है। गांव को आवश्यकतायें शहरो 
से भिन्न होती हैं | गांव वालों की खेती-बारी के लिये साख को 
अत्यन्त आवश्यकता होती है । प्रत्येक मनुष्य को जो कि किसी 
धंधे में लगा हुआ दे साख की अवश्यक्रता पड़ती है । उसकी 
स्थिति इतनी खरात्र होती है कि उसको कोई व्यापारिक वंक पूजी 
नहीं देता, इस कारण उसको मद्दाजन की शरण जाना पड़ता हैं । 
महाजन किसान का इस प्रकार दोहन करता है कि वह कभी 
पनप ही नहीं सकता और सर्वदा ऋणी रद्दता है। सहकारी साख 
समितियां उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करती 
हैं। साख समितियों के अतिरिक्त किसानों के लिये अन्य प्रकार 
की सहकारी समितियां भी स्थापित को गईं हैं, जेसे चकबंदी 
सहकारी समितियां, दूध सहकारी समितियां, सिंचाई सहकारी 
समितियां, क्रय समितियां, विक्रय समितियां इत्यादि । भारतवष 
में किसानों के अत्यन्त ऋणी होने के कारण तथा साख का 
विशेष मद्दत्व होने के कारण, यद्धां सहकारी समितियां दो श्रेणियों 
में बांदी जाती हैं, साख समितियां, गैर-साख-समितियां । 
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अन्तर्राष्ट्रीय कृषि इंस्टीट्यूट ने समितियों का निम्न लिखित 
विभाजन किया है:--( १) साख, (२) उत्पादक, (३) क्रय, (४) 
विक्रय | एक ही समिति एक, या एक से अधिक काय कर सकती 
है | उदाहरण के लिये एक द्वी समिति क्रय विक्रय का कार्य 
करती है । 


वास्तव में सहकारी समितियां कितने प्रकार की होतो हैं, यह्‌ 
बताना कठिन है । यह तो पूर्व ही कहा जाचुका है कि प्रत्येक 
आर्थिक समस्या को हल करने लिये सहकारिता का उपयोग किया 
जासकता है और किया गया है। अब आगे के परिच्छेदों 
में हम भारतीय सहकारी समितियों के विपय में ब्रिस्तार पूर्वक 
लिखेंगे, किन्तु इससे पहले हमें भिन्न भिन्न प्रकार की समितियों 
का संगठन कैसे होता है यह जान लेना चाहिये । 


खेती-बारी के लिये साख समितियां--भारतवर्ष 
क्पि प्रधान देश है, इस कारण हम प्रथम साख समितियों पर 
विचार करेंगे। आधुनिक आर्थिक संगठन में साख का अत्यन्त 
महत्व है, बड़े से बड़ा व्यवसायी और छोटे से छोटा कारीगर भी 
बिना साख के अपना काय नहीं चला सकता। बड़े बड़े व्यव- 
सायी आरम्भ में लाखों रुपये लगाकर मिल खड़ी करते हैं, जब 
मिल चलने लगती द्दे ओर तैयार माल बिकने लगता है तब कह्दीं 
मिल मालिक को रुपया मिलता है | व्यवसायियों को औद्योगिक 
बकों से आरम्भ में पूँजी मिलजाती है और मजदूरों के वेवन के 
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लिये व्यापारिक बेंकों से पेजी उधार लेलेते हैं । व्यापारी तथा 
दलालों को, जो कि तैयार माल का अथवा खेती-बारी की पैदा- 
वार का व्यापार करते हैं, माल लेते समय तो उसका मूल्य देना 
पड़ता है, परन्तु वद्‌ माल बहुत दिनों के वाद तिकता है। ऐसी 
खिति में यदि उन्हें कीं से पूंजी न मिले तो उनका व्यापार ही 
चौपट होजावे । अस्तु, व्यापारियों को व्यापारिक बेंक से रुपया 
मिल जाता है । जो व्यापारी कि विदेशी व्यापार करते हैं उन्हें 
विनिमय बेंक ( 2:0८॥७॥2० 30॥) ) से साख सिल जाती है। 
साख के साथ जोखिम भी है। जो बेंक अथवा मनुप्य क्रिसी को 
ऋण देता है बह पूँजी के मारे जाने की जोखिम भी उठाता 
है। अस्तु, बिना ज़मानत के कोई भी साख नहीं देता । साख 
ओर जमानत का साथ है; विना ज़मानत के साख नहीं मिल 
सकतो । एक निर्धत क्रिसान अथवा कारीगर जिसके पास 
पूँजी नहीं है, इन वेंकों से ऋण नहीं पासकता, क्योंकि उनके पास 
ज़मानत कुछ भी नहीं होती । बड़े बड़े व्यापारी व्यबसायियों के 
पास निजी पूँजी यथेष्ट दोती है, इस कारण व्यापारिक बरेंक उन्हें 
कर्ज देरेते हैं । जो बैंक ज़मानत के बिना कर्ज देदेता है उसका 
दिवाला निकलने में देर नहीं लगती। नि्धेन किसानों के पास अधिक 
सम्पत्ति तो होती नहीं कि जिससे उनकी साख हो, इसके अतिरिक्त 
: एक कठिनाई और भी उपस्थित होती है, उनकी पँजी की मांग 
इतनी थोड़ी होती है कि बड़े बड़े व्यापारिक बैंक ऐसा काम लेना 
पसन्द नहीं करते । मान लीजिये कि एक हज़ार किसान जो कि 
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भिन्न भिन्न गांवों में रहते हैं, वेंक से फ्लल बोने के समय कुल 
पचास इदज़ार रुपया उधार लेना चाहते हैं, अर्थात्‌ प्रत्येक किसान 
फेवल पचास रुपये लेना चाहता है । यदि बेंक] इन किसानों को 
रुपया देना स्वीकार करे तो उसे चार या पांच कमंचारो 
केवल इस लिये नियुक्त करने होंगे कि वे इन किसानों की हैसि- 
यत की जांच करें और यह बतलावें कि वे ईमानदार हैं अथवा 
नहीं और उनको रुपया उधार देना चाहिये या नहीं | प्रत्येक 
बैंक कर्ज देने से पूब, कर्ज लेने वाले की आर्थिक स्थिति, 
बह ईमानदार है अथवा नहीं, उसका कारबार केसा चल रहा 
है, इययादि बातों की पूरी जांच करने के उपरान्त ही क्र्ज 
देता हैं । जो बेंक इस विपय में सतकता से काम नहीं 
लेता उसको हानि उठानी पड़ती द्वै । बेंक़ व्यापारिक केन्द्रों में 
होते हैं, इस कारण बढ़े बड़े व्यापारियों की आर्थिक स्थिति की 
जांच सरलता पूत्ं॑क होसकती है.। व्यापारिक केन्द्र के बड़े बड़े 
व्यापारियों तथा व्यवसायियों के विपय में बेंक पूरी जानकारी 
रखता हैं । किन्तु भिन्न भिन्न गांवों में बिखरे हुये किसानों की 
आर्थिक स्थिति की ठीक ठीक जांच करना कठिन ही नहीं, व्यय- 
साध्य भी होगा। इसके अतिरिक्त एक हज़ार किसानों का हिसात्र 
रखना तथा उनसे समय पर वसूल करना भी कठिन तथा व्यय- 
साथ्य होता दे । यदि एक व्यापारी पचास हज़ार रुपये उधार : 
लेता हैँ तो बेंक उसकी स्थिति की जांच भी करलेता है। उसके 
हिसाब के रखने तथा उससे रुपया वसूल करने में न तो अधिक 
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कठिनाई और न अधिक व्यय ही करना पड़ता है। इन्हीं कारणों 
से किसान, छोटे कारीगर तथा अन्य निधन लोग इन बड़े बैंकों से 
कर्ज. नहीं पासकते । यह तो पूर्व हो कद्दा चुका है कि ब्रिना पूँजी 
के उत्पादन कार्य चल नहीं सकता,इस कारण किसान और कारी- 
गर को पूजी की आवश्यकता होती है श्रौर उनकी आवश्यकता 
को महाजन ओर साहूकार पूरी करते हैं। महाजन और साहूकार 
किस प्रकार किसान और कारीगर का दोहन करते हैं यह तो 
अगले परिच्छेदों में लिखा जाबेगा, किन्तु यद्धां यह कह देना 
अतिशयोक्ति न होगा कि महाजनों का क़्दार दोकर क्रिसान 
चिर-दास बन जाता है। वह कठिन परिश्रम करता है,कितु उसका 
लाभ मिलता है महाजन को । किसान को तो भूखे रहकर मद्दाजन 
की थैलियों को भरना पड़ता है । क्रिसानों और कारीगरों को इस 
श्र्थिक दासता से छुड़ाने के लिये, और उनको अपने धन्धे के 
लिये उचित मूल्य पर पूँजी देने का आयोजन करने के लिये सर्व 
प्रथम जमनी में सहकारी साख समितियों की स्थापना हुई । 
जम॑नी में शुल्ज और रेफ्रीसन नामक दो सज्जनों को निर्धन 
किसानों और कारीगरों की अत्यन्त शोचनीय आर्थिक स्थिति ने 
आकर्षित किया और दोनों ने ही लगभग एक ही समय देश के 
दो भिन्न भिन्न भागों में दो प्रकार की सहकारी साख समितियों 
की स्थापना की । 

रैफ़ोसन तथा शुल्ज़ प्रणाली की सहकारी साख 
समितियां--रैक्ीसन तथा शुल्ज दोनों ही ने निर्धन किसानों 
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ओर कारीगरों की सामूहिक साख पर पुँजी उधार लेने का 
आयोजन किया । कुछ लोगों का विचार है कि रेफ़ीसन 
सहकारी साख समितियां केवल गांव वालों के लिये उपयुक्त हैं. 
तथा शुल्ज़ सहकारी साख समितियां नगर निवासी कारीगरों के 
के लिये उपयुक्त हैं | वास्तव में वात ऐसी नहीं है । रेफ़ीसन सह- 
कारी साख समितियां उन स्थानों के लिये उपपुक्त हैं जहां अधिक 
जन संख्या न हो, निवासी एक दूसरे से भली भांति परिचित हों, 
तथा वहां के निवासी उस स्थान पर स्थायी रूप से रहने वाले हों, 
साथ ही जनसंख्या अधिक निधन हो । गांवों के निवासियों में 
अधिकतर ऊपर लिखो हुई बातें मिलती हैं, इस लिये गांबों में 
रैफ़ीसन सहकारी साख समितियां अधिकतर पाई जाती हैं। 
यही कारण है. कि साधारणतः लोग समभते हैं कि रेफ़ोसन 
सहकारी साख समितियां गांवों के लिये हैं । 


इसके विपरीत शुल्ज़ सहकारी साख समितियां ऐसे स्थानों 
पयुक्त होती हैं, जहां जन संख्या अधिक हो जिसके कारण 
निवासी एक दूसरे से भली भांति परिचित न हों, जन संख्या 
स्थायी रूप से निवास न करती हो अर्थात्‌ वहां के निवासी काम 
की खोज में दूसरे स्थानों पर चले जाते हों तथा बे अत्यन्त निधन 
हों | यह स्थिति अधिकतर नगरों में होती हे, इस कारण शुल्ज़ 
सहकारी साख समितियां शहरों में कारीगरों तथा अन्य लोगों के 
लिये खोलो जाती हैं । 


बात यह है कि रेफीसन सहकारी साख सम्रितियां अपरिमित 
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दायित्व वाली होती हैं, इस कारण उनके सदस्यों को स्थायी रूप 
से एक स्थान का निवासी होना तथा एक दूसरे से भली भांति 
परिचित होना आवश्यक है । शुल्ज़ समितियां परिमित दायित्व 
वाली द्वोती हैं इस कारण उनके लिये यह आवश्यक नहीं है । 


रैफ़ीसन सहकारी साख समितियां--रैफ्ोसन साख 
समितियों के संस्थापक श्री? रैक़ीसन महोदय का जन्म १८१८ में 
हैम नामक ग्राम में हुआ था । युवा अवस्था में बे सेना में भरती 
होगये किन्तु शीघ्र ही उन्हें सैनिक जीवन त्यागना पड़ा क्योंकि 
आंखें खराब होगईं । सैनिक जोवन से हट कर वे सिविल सर्विस 
में आये और शीघ्र ही बरगोमास्टर नियुक्त किये गये । वे एक 
ज़िले के ज़िलाधीश बनाये गये । यद्मां पर उनको किसानों 
की दयनीय दशा का करुणा-जनक दृश्य देखने को मिला। 
उन्होंने देखा कि वर्ष भर कठिन परिश्रम करते रहने पर भी 
निर्धन किसान को भर-पेट भोजन नहीं मिलता और बह सबंदा 
क़्जदार ही रहता है। यहूदी साहूकार किसान को जोंक की भांति 
चूसता था और सरकार का उस ओर ध्यान भी नहीं था । 
किसानों की पैदावार को साहूकार बहुत सस्ते दामों पर खरीद 
लेता था और सूद की दर इतनी अधिक थी कि किसान उसके 
चंगुल में से कभो भी नहीं निकल सकता था । किसान का 
मकान भूमि तथा हल और बैल सभी साहूकार के यहां गिरवी 
रख दिये जाते थे और क्रिसान उसका दास बन जाता था। 


रैकीसन का हृदय इस नग्न निरधेनता को देख कर अत्यन्त 
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दुखी हुआ । इसके उपरान्त वे उसो प्रदेश में एक दूसरे जिले 
में भेज दिये गये, वद्मां की दशा पहले से भो बुरी थी । बस, 
रेफ़ोसन ने निर्धनता तथा भयंकर क्र्जदारी से युद्ध छेड़ दिया । 
क्रमशः रेफ़ीसन ने सहकारी साख समितियों का देश में एक जाल 
सा फेला दिया । यह ध्यान में रखने की बात है कि रेफ़ीसन को 
कोई सरकारी सहायता अथवा सहानुभूति प्राप्त नहीं हुई; 
आन्दोलन सफल होगया तत्र भी उन्होंने सरकारी सहायता लेना 
पसंद नहीं किया | सहकारी साख समितियों ने जमनी के गांबरों 
की काया पलट कर दी | किसान साहूकारों के चँगुलसे निकल 
कर ऋण-मुक्त होगये और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत सुधर गई। 

रेफ़ीसन पद्धति की साख समितियों की निम्न लिखित 
विशेषतायें हैं :-- 


रैफ़ोसन महोदय एक गांव में एक ही साख समिति की 
स्थापना ठीक समभते हैं | यदि गांव अधिक छोटे द्वों तो दो या 
तीन गांवों के लिये एक समिति की स्थापना की जा सकती है। 
शकरीसन का मत है. कि समिति के सदस्य बनाने में बहुत छानबीन 
को आवश्यकता है । अधिक सदस्यों की इतनी आवश्यकता नहीं 
४ जितनी कि चरित्रवान सदस्यों की । 


सदस्यों में चाहे कितनी ही आर्थिक बिपमता क्यों न हो, 
किन्तु ग़रीब और अमीर को समिति के प्रतन्ध में बर|।बर अधि- 
कार है । 
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सब सदस्यों की सभा को साधारण सभा कहते हैं । 
साधारण सभा द्वी समिति की नीति को निर्धारित करती है और 
वही प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों को चुनती है । साधारण 
सभा प्रवन्धकारिणी समिति को समिति का कार्य चलाने तथा 
सभा द्वारा निर्धारित नोति के अनुसार कार्य करने का श्रधिकार 
देती है । साधारण सभा अपने में से ही एक निरीक्षण कौंसिल 
का चुनाव करती है। निरीक्षण कौंसिल प्रव॒न्धक्ारिणी समिति के 
सदस्यों के कार्य का निरीक्षण करती है । प्रत्रन्धकारिणी 
समिति तथा निरोक्षण कौंसिल के सदस्यों को कोई वेतन, फ्रीस, 
अथवा कमीशन नहीं दिया जाता । केवल कैशियर को थोड़ा 
वेतन दिया जाता है, किन्तु उसको कोई अधिकार नहीं होता वह 
केवल समिति का नौकर होता है 

रैफ़ोसन के अनुमार साख समितियों के सदस्यों से न तो 
फ़ीस लेने की आवश्यकता है और न उन्हें समिति का हिस्सा 
खरीदने की । जब जमेन सरकार ने एक क़ानून बना दिया कि 
सदस्यों को हिस्से खरीदने चाहिये तत्र भी रैफ़ोसन सहकारी 
समितियों ने अपने हिस्से का मूल्य नाम मात्र को रखा; इसका 
उद्देश्य यह है कि ग़रीब किन्तु सचरित्र किसान समिति का 
सदस्य बनने से बंचित न रह जावें। 

रैफ़ीसन, समिति के लाभ को बांटने नदीं देता। उसका कथन 
है कि यदि लाभ सदस्यों में बांटा जावेगा तो उत्तर में लालच बढ़ 
जावेगा । वार्षिक लाभ रक्तित कोष में जमा होना चादिये। 
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रक्षित कोष को क्रमशः बढ़ाते रहने पर रैफ़ीसन ने बहुत ज़ोर 
दिया है। वह कहता था कि रक्षित कोप ही इस आन्दोलन का 
स्तम्भ है। यदि किसी वर्ष सम्मिति को इ्ानि दो तो वह इस कोष 
से पूरी की जा सकती है, किन्तु इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा लाभ 
यह है कि अधिक कोष हो जाने से समिति के पास अपनी निज 
की कार्यशील पूजी हो जायगी और उधार नहीं लेनी होगी। 
इसका फल यह होगा क्रि समिति सूद की दर को घटा सकेगी 
ओर सदस्यों को कम सूद पर कर्जा मिल सकेगा । 





यदि रक्षित कोप अधिक होजावे तो यह रुपया गांव में किसी 
सावजनिक हित के काय में व्यय किया जाता है । यदि कभी 
समिति टूट भी जावे तो भी सदस्य रक्षित कोप को आपस में 
नहीं बांट सकते; समिति के टूट जाने पर कोष में जमा किया 
हुआ रुपया किसी ऐसी सार्वजनिक संस्था के पास जमा कर 
दिया जाता है जो भविष्य में, यदि उस गांव में कोई दूसरी 
सहकारी समिति स्थापित हो, तो उसको देदे | कुछ समय 
व्यतीत होजाने पर भी कोई दूसरी सहकारी समिति स्थापित न 
हो तो वह रुपया उसी गांव के साबंजनिक हित के कार्यों पर 
व्यय कर दिया जावे । रेफ़ीसन ने यह नियम इस लिये बनाया 
कि कहीं ऐसा न हो कि अधिक कोष जमा हो जाने पर सदस्य 
समितियों को तोड़ कर कोप का धन बांट लें। 

कर्ज देने के लिये रैफ़ीसन ने यह सिद्धान्त निश्चित किया कि 
ऋण फेवज् उसी आदमी को दिया जाना चाहिये जो समिति की 
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प्रबन्ध कमेंटी को निश्चय करा सके कि उसको पेजी को आ. 
वश्यकता है और जिस कार्य को वह करने जारद्दा है उसमें सफल 
होने की सम्भावना हूँ । समिति उत्पादक कार्यों के लिये ही रुपया 
दे, अनुत्पादक तथा व्यथ कार्यों के लिये रुपया न देना चाहिये । 
जब समिति एक बार सदस्य की आवश्यकता के विपय में छान- 
बीन करके कर्ज देदे तव यह देखना चाहिये कि जिस कार्य के 
लिये सदस्य ने कर्ज लिया है उसके अतिरिक्त और किसी कार्य 
में तो व्यय नहीं किया । निरीक्षण कोंसिल प्रत्येक तीन महीने के 
उपरान्त सदस्य तथा उसकी ज़मानत देने बालों की आर्थिक 
स्थिति की, तथा उस रुपये के उपयोग की जांच करती है | यदि यह 
ज्ञात हो कि सदस्य ने क्रो का ठीक उपयाग नहीं किया तो उस 
से फ़ौरन ही रुपया वापिस मांगना चाहिये । समिति की आर्थिक 
स्थिति को मज़बूत बनाये रखने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है। 
सदस्य को क़ज्ज देते समय ही उस पर सूद का हिसाब लगा- 
कर किशतें बांध दीजाती हैं । रेफ़ीसन ने किश्तों को ठोक समय 
पर वसूल करने के लिये बहुत ज़ोर दिया है । उसका कहना है 
कि समिति इस नियम के पालन करने तथा सदस्यों से पालन 
करवाने में बड़ी कड़ाई से काम ले | सदस्य को ठीक समय पर 
ही किश्त का रुपया देना चाहिये | इससे सदस्यों को एक बहुत 
बड़ा लाभ यद्द होता है कि वे अपने क़र्ज को ठीक समय चुका 
देने के लिये वाध्य होते हैं; इस लिये वह लापरवाह नहीं होते । 
रैफ़ीसन का मत था कि सदस्य को कर्ज देने का कार्य ऐसी 
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सरलता पूबरक होना चाहिये कि न तो उसमें सदस्य को कोई 
कठिनाई ह्वी हो, और न क्र मिलने में देरी हो | कर्ज के विपय 
में जांच कर चुकने के उपरान्त एक या दो ज़मानत लेकर रुपया 
देदेना चाहिये | 

जमनी में रैफ़ीसन सहकारो साख समितियों ने तो देश की 
दशा ही पलट दी। जमंनी की ग्रामीण जन संख्या कर्ज के भयं- 
कर बोभ से दबी हुई आर्थिक दासता को भोग रही थी,बही निधन 
किसानवर्ग रेफ़ीसन सहकारी समितियों की सहायता से स्वाव- 
लम्बन का पाठ सीख गया ओर मद्दाजनों की दांसता से स्वतंत्र 
होकर सुखी जीवन व्यतीत करने लगा | सच तो यह है कि रेफ़ी- 
सन ने अपने देश के लिये वह कार्य किया जो कि बड़े से बड़ा 
राजनीतज्ञ भी नहीं कर सकता था। यही कारण था कि सन 
४८१८ में जब किसानों की सेवा में अपने जीवन को लगा देने 
वाले श्री० रेफ़ीसन का स्वर्गवास हुआ तो आधा जम॑न साम्राज्य 
शोक-पग्रस्त होगया था | आज भी जमनी में पिता रेफ़ीसन का 
नाम अत्यन्त श्रद्धा और भक्ति से लिया जाता है । 

रैफ़ीसन सहकारी साख समितियां जब जर्मनी में फैल गईं तो 
उत्पादक, क्रय, विक्रय, दूध सहकारी समितियां तथा अन्य सभी 
प्रकार की समितियां स्थापित होगईं । सहकारी समितियां अधिक 
दोजाने के कारण, समितियों के समूहों की यूनियन स्थापित की 

हैं। जर्मनी में इस प्रकार की १३ यूनियन हैं जो कि सब 
रंफ्ीसन सहकारी समितियों का संरक्षण करती हैं। इन यूनियनों 
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के भो ऊपर एक कोंसिल है जो कि रैफ़ोसन सहकारिता आ।न्दो- 
लन की बागडोर संभालती है। कोंसिल को देखभाल में एक बैंक 
भी स्थापित किया गया है जो कि साख समितियों की आवश्यक- 
ताओं को पूरी करता है । 
किन्तु रैफ़ीसन सहकारों साख समितियों की विशेषता अप- 
रिमित दायित्व ( [70॥76०0 ॥७0७४॥६9 ) है । रैफोसन ने 
अपरिमित दायित्व पर बहुत ज़ोर दिया है। रेफ़ीसन के अनुसार 
वास्तविक सहकारिता वही है जहां प्रत्येक सदस्य अपने को 
समिति-रूपी बड़े कुद्धम्व का सदस्य समझे; और, उन सदस्यों का 
आदर्श हो--“एक सब के लिये, सब एक के लिये” । इस आदश 
को वास्तविक रूप में सदस्यों को समभाने के लिये अपरिमित 
दायित्व अत्यन्त आवश्यक है। दायित्व का अर्थ है कि प्रत्येक 
सदस्य समिति के समस्त ऋण को सम्मिलित तथा व्यक्तिगत रूप 
में देने का ज़िम्मेदार है। रेफ़ोसन सहकारिता आन्दोलन का यह 
आधार-स्तम्भ है, जिस पर इतना बड़ा आन्दोलन खड़ा किया 
गया है । 
शुल्ज़ सहकारी साख समितियां--सहकारिता साख 
आन्दोलन को जन्म देने का श्रेय जमेनी को है । सहकारिता के 
के दो भक्त रेफ़ीसन तथा शुल्ज लगभग एक द्वी समय में एक ही 
देश में स्वतन्त्र रूप से कार्य कर रहे थे । किन्तु प्रारम्भ में वे एक 
दूसरे को बिलकुल न जानते थे और न उनको एक दूसरे के कार्य 
का ही परिचय मिला । एक पूर्व जमनी में सहकारिता आन्दोलन 
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का प्रचार कर रहे थे तो दूसरे सज्जन पश्चिम में सहकारिता 
आन्दोलन को चला रहे थे। रेफ़ीसन तथा शुल्ज दोनों ही के 
ह॒दय में अपने ग्राम-वासियों की दरिद्रता को देखकर सेवा भाव 
जाग्रृत हुआ, और उसके फल-स्वरूप उन्होंने सहकारिता आन्दो- 
लन चलाया । अस्तु, शुल्ज ने अपने मित्र डाक्टर बनंहार्डी की 
सहायता से अपने गांव डेलिट्ज़ तथा अपने मित्र के गांव ईलन- 
वबग में वहां के चमारों तथा अन्य कारीगरों के लिये कच्चा माल 
खरीदने के लिये दो सहकारों समितियां खोलीं। तब्रसे क्रमशः 
क्रय समितियों का प्रचार बढ़ता गया और अब वे जमनी में 
सवंत्र पाई जाती हैं | क्रय समितियों की सफलता से उत्साहित 
होकर शुल्ज़ ने १८६० में पहली साख समिति स्थापित की । 
किन्तु वह पूर्णतया सहकारी समिति नहीं थी । इसी बीच में 
शुल्ज को कुछ समय के लिये कार्यवश बाहर जाना पड़ा और 
उसके मित्र डाक्टर बनंहार्डी ने ईलनबर्ग में एक शुद्ध सहकारी 
साख समिति स्थापित की । १८५२ में जब शुल्ज्ञ डैलिदज़ को 
लौटा तो वह अपने मित्र द्वारा स्थापित समिति के शुद्ध सहकारी 
रूप को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसने वही सिद्धान्त 
अपना लिया | 


अब शुरुज़ न बड़े उत्साह से इस सिद्धांत का प्रचार करना 
प्रारम्भ क्रिया। शुल्ज़ के व्यक्तित्व, उनकी धारा-प्रवाहिणी भाषण 
शक्ति, तथा उनको सच्ची लग्न का फल यह हुआ कि साख समि- 
तियां बहुत बड़ी संख्या में स्थापित होगई । किन्तु अभाग्यवश 
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जर्मन सरकार उसके इस कार्य से अप्रसन्न होगई और शुल्ज़ ( जो 
कि न्यायाधीश था ) को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा । इसके 
उपरान्त शुल्ज़ ने अपना समय इस कार में लगा दिया । 


शुल्ज्ञ सहकारी समितियों का अध्ययन करते समय यह बात 
ध्यांन में रखने को है कि शुल्ज़ ने यह्‌ आन्दोलन मध्य श्रेणी के 
मनुष्यों और विशेषकर कारीगरों के लिये चलाया था । और, 
अब भी इन समितियों से मध्य श्रेणी के मनुप्यों को ही लाभ 
होता है। शुल्ज़ ने अपने आन्दोलन को चरित्र सुधार का साधन 
नहीं बनाया, उसने केवल आश्थिक समस्या को ही सुलभाने का 
प्रयत्न किया | इन सहकारी समितियों में निर्धनों के लिये स्थान नहीं 
है क्‍योंकि शुल्ज समितियों में सदस्यों को हिस्सा अवश्य खरोदना 
पड़ता है, और हिस्से का मूल्य अधिक होता है । उसका मत था कि 
समिति को उधार ली हुई पँजी पर निर्भर नहीं रहना चाहिये 
सदस्यों को हिस्से खरीदने चाहियें और बेंक के पास निजी यथेष्ट 
पूंजी होनो चाहिये । 

जिस समय शुल्ज़ ने आन्दोलन चलाया उस समय परिमित 
दायित्व का सिद्धान्त जमनी में किसी को ज्ञात नहीं था और न 
राजकीय क़ानून ही उसको मानता था। इस कारण प्रारम्भ में यह 
सम्रितियां अपरिमित दायित्व वाली थीं । किन्तु शुल्ज्ञ ने रैकोसन 
की भांति अ्परिमित दायित्व को आवश्यक नहीं माना। इसका 
फल यह हुआ कि उसकी मृत्यु के उपरान्त जब जमनी म॑ पर 
मित दायित्व का सिद्धान्त मान लिया गया तो बहुत सी समितियों 
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हि परिमित दायित्व के सिद्धान्त को अपना लिया । किन्तु इस * 
समय भी यशथेष्ट संख्या में शुल्त्न समितियां अपरिमित दायित्व 
को अपनाये हुये हैं । 


शुल्ज समितियों की विशेषता यह है कि वे अपनी यशथेष्ट 
पूँजी इकट्टी करना चाहती हैं। इसी कारण सदस्यों के लिये हिस्सों 
का खरीदना आवश्यक समभा गया । इसके अतिरिक्त शुल्ज़ ने 
सुरक्षित कोष को जमा करने पर बहुत ज़ोर दिया है क्योंकि 
उसका उद्देश्य किसी प्रकार वेंक की निजी पूँजी को बढ़ाना था। 
किन्तु यह न समझ लेना चादिये कि यह सहकारी साख समि- 
तियां लाभ नहीं बांटती । लाभ का कुछ भाग सुरक्षित कोप में 
जमा करने के उपरान्त, लाभ सदस्यों में ब्रांट दिया जाता है । 





शुल्ज ने व्यक्तिगत ज़मानत पर क्रर्ज देने के सिद्धान्त को 
अपनाया है, तथा क़र्ज को समय पर वसूल करने पर बहुत ज़ोर 
दिया है । इन समितियों में सदस्य अपनी वार्षिक बैठक में एक 
कमेटी का निर्वाचन करते हैं, और यह्‌ कमेटी अपने सदस्यों में से 
एक कार्यकारिणी समिति का निर्वाचन करती दै। कार्यकारणी 
समिति, समिति का कार्य चलाती है तथा कमेटी उसके कार्य का 
निरीक्षण करती है । शुल्ज, कायकारिणी समिति के सदस्यों तथा 
पदाधिकारियों को वेतन देने के पत्त में है । 

यास्तव में यह सहकारी साख समितियां विस्तृत क्षेत्र के 
लिये उपयुक्त हैं | इस कारण वे पूर्ण रूप से व्यापारिक संस्था 
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होती हैं । अस्तु, व्यापारिक काय सफलता-पूवक करने के लिये 
अधिक पूँजी की आवश्यकता द्वोती है और वेतन-भोगी कमेचारी 
रखने पड़ते है । 
छुल्ज़ती सप्रितियां ( पीपुल्स बैंक )-लुब्ज़ती ने 
शुल्ज़ प्रणाली का सुधार करके उस अपनाया। आरिद्रिया राज्य का 
कोप-भाजन बन कर भागा हुआ लुज्ज्ञती इटली में अपनो योग्यता 
के कारण अर्थशास्त्र का अध्यापक बन गया और उसने शुल्ज़ के 
विचारों का अध्ययन करने के उपरान्त मिलन में बेंक स्थावित 
किया । किंतु लुब्जती जैसा योग्य व्यक्ति यह भली भांति समझता 
था कि जमेन संस्था इटली में सफल न होगी । इस कारण उसने 
शुल्ज़ समितियों का नवीन संस्कार करके उसका प्रचार किया। 
लुज्ज़ती ने अपरिमित दायित्व के स्थान पर सिद्धांत रूप से 
परिमित दायित्व को अपनाया । इसके अतिरिक्त उसने शुल्ज़ की 
भांति अधिक मूल्य के दिस्से न रखकर बहुत थोड़े मूल्य के हिस्से 
रक़खे और बहुतसी किश्तों में दिस्सों के मूल्य चुकाने का नियम 
बनाया जिससे कि निर्धन मनुष्य समिति के सदस्य बन सकें। 
लुज्ज़ती ने यह नियम बनाया कि दस मास के अन्दर सदस्य को 
हिस्से का मूल्य चुका देना होगा । लुज्ज़ञती का विचार यह था कि 
यह थोड़ीसी पेंजी बाहर की पँँजी को आकर्षित कर सक्रेगी 
अथात्‌ इसकी गारंटी पर बाहर से क्र मिल सकेगा। साथदी 
उसने अधिकतर सेविंगस डिपाज़िट लेकर अपनी कायशील पूंजी 
को बढ़ाने पर ज़ोर दिया । उसका कद्दना था कि यदि कायशील 
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पूँजी की आवश्यकता हो तो सेविंगूस डिपाजिट आकर्षित करो । 
यद्यपि हिस्सों की पूंजी तो बाहरी क्र्ज के लिये ज़मानत का काम 
देगी ही, किन्तु लुज्ज़ञती के मतानुसार वास्तविक जमानत तो 
समिति के सदस्यों की ईमानदारी होगी | उसने कहा कि “ ईमान- 
दारी को पूँजी में परिणिणित करो” । इस उद्देश्य को पूरा करने के 
लिए उसने ऐसा संगठन बनाया कि जिससे सदस्यों को ईमानदार 
रहने में दी अपना द्वित दिखलाई दे ओर वे एक दूसरे को इमान- 
दार बनाने में सहायक हों। लुज्ज़ती ने इस वात को लक्ष्य में 
रखकर सप्तिति के कार्य की ज़िम्मेदारी को बांट दिया जिससे कि 
प्रत्येक सद॒ध्य को कुछ न कुछ ज़िम्मेदारी का कार्य करना पड़े | 
इस कारण लुज्ज़ती समितियों में सदस्यों को लेते समय उनके 
चरित्र पर विशेष ध्यान रक्खा जाता है। प्रत्येक सदस्य को 
समिति का थोड़ा बहुत कार्य करना पड़ता है, जो क्र्ज दिया 
जाता है वह बहुत जांच करने बाद दिया जाता है तथा कोई 
बात गुप्त नहीं रकक्‍्खी जाती जिससे कि प्रत्येक सदस्य समिति की 
दशा से पूर्ण परिचित रहे । लुज्ज्ञती, प्रवन्धकारिणी समिति तथा 
अन्य पदाधिकारियों को वेतन देने के पक्त में बिलकुल नहीं है । 

लुज्ज़ती समितियों में प्रबन्ध का कार्य एक कमेटी करती है 
जिसका निर्वाचन साधारण सभा करती है। प्रत्रन्थ कमेटो के 
सदस्य संख्या में अधिक होते हैं ओर यह आवश्यकता सममी 
जाती है कि प्रबन्ध कमेटी में सब प्रकार के सदस्यों के प्रतिनिधि 
हों । किन्तु कमेटी बड़ी होने के कारण उसके सदस्य बंक के 
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दैनिक काये का सुचारु रूप से नहीं चला सकते, इस कारण 
कमेटी अपने में से एक उप-समिति बना देती है जो इस कार्य को 
करती है | यह उप-समिति केवल एक वर्ष के लिए बनाई जाती है, 
फिर दूसरे वर्ष दूसरे सदस्यों की उप-समिति बनाई जाती है। 
उप-समिति का एक सदस्य प्रति दिन बेंक में रहता है और उसकी 
शआज्ञा के बिना काय नहीं होसकता। 
इटली की ग्रापीय साख सप्ितियां--इटली में जिस 
प्रकार शुल्ज के विचारों को अपना कर लुज्ज़ती ने पीपुल्स बेंक 
स्थापित किये, ठीक उसी प्रकार इटलो ने अपने रेफ़ीसन को भी 
ढूँढ निकाला । पीपुल्स बेंक छोटे व्यापारियों तथा सम्पन्न किसानों 
के लिये अत्यन्त उपयोगी प्रमाणित हुए, किन्तु निर्धन छोटे छोटे 
किसानों के लिये, जो गांवों में नित्रास करते हैं, उनका कोई उप- 
योग नहीं था । साथ द्वी गांव में निव्रास करने वाले छोटे छाटे 
किसानों को साख की अत्यन्त आवश्यकता थी । इटली के ग्रामों 
की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, किसान निधन हैं,लगान अधिक 
है, भूमि की कमी है और खेती-बारी भी अधिक उन्नत नहीं है; 
इसका फल यह है कि छोटे क्रिसान अधिकतर क्रर्जदार हैं और 
मद्द। जन उनका शोपण करते हैं । 
डावटर बोलैम्बर्ग का हृदय गांवों की इस आर्थिक शोचनीय 
दशा को देखकर सिद्दर उठा और उन्होंने रेफ़ोसन सहकारी साख 
समितियों के ढंग की समितियां स्थापित करके देश की सेवा करने 
का निश्वय किया । उन्होंने सर्व प्रथम अपने गांव में एक समिति 


४२ भारतीय सहकारिता आन्दोलन 





की स्थापना की । प्रारम्भ में तो सदस्य बहुत कम थे और डिपा- 
ज़िट भी बहुत ही कम आई, किन्तु डाक्टर अथक परिश्रम 
से कार्य करते रद्दे | जत्र समिति को स्थापित हुए तीन मद्दीने हो 
गये और समिति के मन्त्री ने सदस्यों को लिखा क्रि वे १॥ प्रति 
शत सूद, लिए हुये कर्ज पर देजावें तो सदस्यों के आश्चर्य का 
ठिकाना न रहा | पहिले तो उन्होंने समझा कि लिखने में कुछ भूल 
होगई है,किन्तु जब्र उन्हें ज्ञात हुआ कि यह ठीक है तो यह खबर 
बड़ी तेज़ी से समीप के गांवों में फैलगई और धड़ाधड़ समितियां 
स्थापित होने लगीं । 

डाक्टर बोलैम्बग ने अपनी समितियों का संगठन रेफ्ीसन 
के भांति ही रक्खा, भेद केवल इतना ही है कि इटली की ग्रामीण 
समिति जर्मनी की समिति से छोटी होतो है । प्रत्येक कार्य में 
किफ्रायत पर अत्याधिक ध्यान दिया जाता है। इन समितियों में 
सदस्य समिति के कार्य में खूब भाग लेते हैं. । प्रत्येक सदस्य जो 
कि साधारण बैठक में आने के योग्य होता है अवश्य आता है । 
साधारण बैठक जल्दो जल्दी होती हैं, और जो सदस्य बिना उचित 
कारण के सम्मिलित नहीं होता, वह और सदस्यों को दृष्टि में 
गिरजाता है, और उसको नाम मात्र का जुर्माना देना होता है। 
समिति का संचालन सब सदस्य मिलकर करते हैं । साधारण 
त्रैठक प्रवन्धकारिणों समिति के लिये आज्ञा देती है और प्रबन्ध- 


कारिगी समिति केबल उन आज्ञाओं का पालन करतो हूँ । 
साधारण बेठक का संचालन में अधिक हाथ रहता है। 





तीसरा परिच्छेद 
भारतीय ग्रामीण ऋण 


भारतवर्ष में लगभग ६० प्रति शत जनता गांबों में 
निवास करती है और ग्रामीण जन संख्या अधिकतर खेती-बारी 
पर ही निर्भर रद्दतो है। अधिकतर तो ग्रामीण किसान हो होते 
हैं और कुछ ग्रामीण उद्योग धन्धों में लगे रहते हैं । किन्तु गांव 
के धन्धे भी श्रप्रत्यक्ष रूप से खेती-बारी पर ही निर्भर हैं। यदि 
हम यह कहें कि समम्त ग्रामोण जन संख्या खेती-बरारी पर 
निर्भर है तो अतिश्योक्ति न होगी। जो मनुष्य कि भारतीय ग्राम्य 
जीवन से परिचित नहीं है, बढ सम्भबतः ग्रामीण जनता के 
विषय में धोखा खा जाबे । जिस देश का अवलम्बंन ही खेती- 
वारी है उस देश में किसानों को अत्यन्त शोचनीय दशा का कौन 
ध्यान कर सकता है। किन्तु बात उलटी है, आज भारतीय किसान 
की आर्थिक दशा जितनी पतित है सम्भवतः संसार के अन्य 
किसी देश के किसानों की नहीं है। भारतोय ग्रामीण आज कर्ज 
के भयंकर बोर से बहुत दव्रा हुआ है और क़जदार दवोने के 
कारण उसका राजनेतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा चरित्र- 
विपयक पतन हो रहा है। यद्द तो आगे के प्रष्ठों में बतलाया 
जावेगा कि ऋणी होने का कैसा भीपण परिणाम किसान बगे 
को भुगतन। पड़ रहा दै किन्तु यह निर्विबाद सत्य है कि देश की 
आर्थिक दशा को सुधारने के लिये इस समस्या को इल करना 
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होगा । जब तक कि देश की जन संख्या का एक बहुत बड़ा भाग 
आर्थिक दासता का जीवन व्यतोत करता रहेगा तब तक देश की 
आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयत्र करना स्वप्न मात्र है। 

१६३० में सैन्ट्ल बेंकिंग इनक््वायरी कमेटी के साथ सहयोग 
करने के लिये प्रत्येक प्रान्तीय सरकार ने प्रान्तीय बेंकिंग इनका- 
यरी कमेटी बैठाई | प्रांतीय बेंकिंग इनकायरी कमेटियों ने अपने 
अपने प्रान्तों में ग्रामीण ऋण का अनुमान लगाने का प्रयत्न 
किया है। यद्यपि प्रान्तीय कमेटियों का अनुमान बिलकुल सही 

नहीं होसकता फिर भी हमें कर्ज की भयंकरता का अनुमान मली 

भांति होसकता है । 

यदि प्रान्तीय कमेटियों के अनुमान किये हुये कज़ को जोड़ा 
जावे तो त्रिटिश भारत का ग्रामीण ऋण ६०० करोड़ रुपया होता 
है । ध्यान रहे देशी राज्यों के अंक इसमें नहीं जोड़े गये हैं । 
ऋण का व्यौरा इस प्रकार है :-- 


वान्त हे स्थ्ण 
अमाम २२ करोड़ 
बंगाल १०० , 
बिहार-उद़ीसा श्श्श्‌ ,, 
बम्बई ८१ ,, 
बर्मा ४०-६०. ,, 
केन्द्रीय सरकार द्वारा शासित प्रदेश रेट 


मध्य प्रान्त ३६ 


भारतीय ग्रामीण ऋण घ्५ 





कु्गे हिल िफ ३५-५५ लाख 
मसदरास बेन नर १५० करोड़ 
पंजाब ३०४ बे १३५ ,. 
संयुक्त प्रान्तन -«- बडे श्र्छ , 
अभी तक किसी भी कमेटी ने सारे देशो राज्यों के ग्रामीण 


ऋण को मालूम करने का प्रयत्न नहीं किया । किन्तु जिन्होंने 
राज्यों का आर्थिक स्थिति का कुछ भी अध्ययन किया है, वे जानत 
हैं कि देशी राज्यों के ग्रामीणों को आर्थिक दशा ब्रिटिश भारत 
के ग्रमीणों से कुछ अच्छी नहीं है । यदि हम सारे देशी राज्यों 
का ग्रामीण ऋण ब्रिटिश भारत का एक तिद्दाई मानलें तो कुछ 
भूल न दोगी। इस दिसाब से समस्त देश का ग्रामीण ऋण 
१२०० करोड़ रुपये होता है । 

अब प्रश्न यह होता है कि यद्द कर्जा घट रहा है. अथवा बढ़ 
रद्या है । प्रान्तीय कमेटियों की सम्मति में भारतीय ग्रामीण ऋण 
पिछले १०० वर्षों में वराबर बढ़ता गया है। सर ऐडबर्ड मैकले- 
गन ने १६११ में कद्दा था “ यह तो स्पष्ट है कि ग्रामीण ऋण 
भारतवर्ष के लिये कोई नई बात नहीं है, इतिहास को देखने से 
ज्ञात द्ोता है कि त्रिटिश शासन के पूर्व भी यह समस्या उपस्थित 
थी। किन्तु यह भो मानना पड़ेगा कि यह ऋण प्रिटिश शासन में 
श्रौर विशेषकर पिछले पचास वर्षों में, बहुत बढ़गया है ।” शाही 
कृषि कमीशन की भी इस विपय में लगभग यही सम्मति हैं | 
कमीशन का कहना है कि प्रान्तों का झमीण ऋण अवश्य ही 
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पिछले वर्षों में बढ़ गया है। पिछले दस वर्षों में तो इस की भयं- 
करता बहुत ही बढ़गई है । इसका अनुमान केवल अंकों से नहीं 
किया जासकता । १६२१ के बाद खेती की पेद्ाबार का मूल्य 
लगभग ४० प्रति शत घटगया । अस्तु, किसानों के कर्ज का बोर 
हले से दुगना होगया है । इप भयंकर बोक को किसान किस 

प्रकार संभाल सकेगा यह तो अथंशाख््र के विद्यार्थी के लिये भी 
एक समस्‍या है । 

प्रान्तीय कमेटियों ने यह जानने का भी प्रयत्न किया है कि 
प्रति शत कितने लोग क़र्जदार नहीं हैं । निम्न लिखित चार प्रांतों 
में ऋण-मुक्त किसानों की संख्या इस प्रकार है :-- 

आसाम प्रान्त में ६ प्रति शत से लेकर ३८ प्रति शत किसान 
भिन्न भिन्न जिलों में मुक्त हैं । 

बिद्ार उड़ीसा में १६ प्रति शत से लेकर २१ प्रति शत मुक्त हैं । 

मध्य प्रान्त में १३ प्रति शत से लेकर ७० प्रति शत मुक्त हैं. । 

संयुक्त प्रान्त में ३३ प्रति शत से लेकर ६१ प्रति शत मुक्त हैं। 

इल अंकों से यह स्पष्ट नहीं होता कि वास्तव में कितने 
किसान ऋण मुक्त हैं। अथंशास्त्र के कतिपय विद्वानों का मत है 
कि लगभग ७४ प्रति शत किसान कर्दार हैं । 

प्रान्तीय बेकिंग इन्कायरी कमेटियों ने विस्तार पूवेक उन 
कारणों का विवेचन किया है जो किसान को कर्जदार बनाते 
हैं । ग्रामीण जन संख्या के कर्जदार होने के बहुत से कारण हैं। 
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किसान का पुराना ऋण उसको कज्दार बनाने में बहुत सहायक 
है। किसान पुराने कर्ज को चुकाने के लिये नया कर्ज लेता है । 
भारतीय किसान को भयंकर सूद देना पड़ता है क्योंकि उसकी 
शआर्थिक दशा अत्यन्त शोचनोय है। दूसरा मुख्य कारण यह हे 
कि भारतीय किसान के पास इतनी भूमि नहीं है कि वह उस पर 
खेती करके अपने कुटुम्ब्र का पालन पोषण कर सके। कारण 
यह है कि देश के अन्य धन्धे विदेशी माल तथा देशी मिलों की 
प्रतिदन्दिता के कारण नष्ट हो गये और उनमें लगो हुई जन संख्या 
खेती चारी में लग गई। भारतवष में खेती-बारी को भूमि का 
अकाल पड़ गया और प्रति किसान भूमि कम दो गई। यही नहीं, 
हिन्दुओं तथा मुसलमानों में पिता के मरने पर सब लड़कों में 
बराबर बराबर भूमि बांटने की प्रथा के कारण वह थोड़ी भूमि 
भी छोटे छोटे ढुकड़ों में विभाजित होजाती है और एक स्थान पर 
सारे खेत न होकर खेत मीलों में बिखरे होते हैं, जिसके कारण 
खेती वैज्ञानिक ढंग से नहीं को जासकती और न इस पधम्धे में 
लाभ ही होसकता है । इस कारण किसान साधारणतया बिना 
कर्ज लिये अपना काम नहीं चला सकता । इसके अतिरिक्त बैलों 
की आक्समिक मृत्यु तथा अनिश्चित खेती भो किसान को कर्ज : 
दार बनाती है । भारतवर्ष के किसान के पास पशुधन ही उसको 
अत्यन्त मूल्यवान पूँजो दे, किन्तु पशुओं की बीमारी इतनो 
भयंकर हैं और पशुओं की झत्यु संख्या इतनी अधिक है कि 
किसान को उससे बहुत ह्वानि होती है और कर्ज लेकर नये 
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पशु खरीदने पड़ते हैं । भारतवर्ष में खेती अधिकतर वर्षा पर 
निर्भर है, किन्तु वर्षा यहां अनिश्चित होती है जिसके कारण 
फसल भी अनिश्चित होती है । यदि वर्षा आवश्यकता से बहुत 
कम हो, अथवा अति वर्षा हो तो फ़लल खराब होजाती है। 
कभी टीडीदल नष्ट करदेता है तो कभी कोई हवा अथवा कीढ़ा 
कसल को नष्ट कर देता है | ज्ञिन वर्षों में फसल अच्छी होती हे 
उनमें तो किसान किसी प्रक्रार अपना काम चला लेता है किन्तु 
फसल खराब होने पर ती उसको कर्ज ही लेना पड़ता हैँ । कुछ 
अर्थ शाख्ज्ञों का मत है कि किसान विवाह,मृत्यु संस्कार,तथा अन्य 
सामाजिक कृत्यों में अपनी स्थिति को देखते बहुत अधिक व्यग्र 
कर देता है और उसे कर्जा लेना पड़ता है । हो सकता है कि इस 
में कुछ सत्य हो किन्तु इसमें अतिशयोक्ति को मात्रा अधिक है। 
कुछ प्रान्तीय बेकिंग इनकायरी कमेटियों की भी इस विषय में 
यही रम्मति है। हां, जिस वर्ष फसल अच्छी होतीहे और किसान 
को कुछ अधिक रुपया मिलजाता है, तत्र बैंक इत्यादि न द्वोने के 
कारण वह उसे सामाजिक तथा अन्य धार्मिक कार्यों पर खर्चे 
कर डालता है | लेखक के मतानुसार मुक्तदमेवाज़ी भी किसान के 
कर्जदार होने का एक मुख्य कारण है। किसान मुक्रदमेवाज़ी में 
फंसकर कर्जादार वनजाता है । जो. लोग भारतीय अदालतों से 
परिचित हैं वे जानते हैं कि किसान भूखे रहकर भी कर्ज लेकर 
मुक्कदमे में व्यय कर देता हैं; मुक़्दमेबराज़ो भारतीय किसान का 
तातीय खेल हूँ वह उसमें अंधाधुन्ध धन फूँकता हे । 
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इनके अतिरिक्त लगान और मालगुज़ारी% भी किसान के 
कर्जदार होने का एक मुख्य कारण है । सरकार तथा सरकारी 
बेतन-भोगी अर्थशा््र के विद्वान इस बात को मानने के लिये 
तैयार नहीं हैं कि लगान और मालगुज़ारी अधिक है । किन्तु 
लेखक का तथा अन्य बहुत से विद्वानों का मत यह है कि लगान 
तथा मालगुज़ारी उचित से अधिक है, क्योंकि खेती-बारी में लाभ 
बहुत कम है | लगान व मालगुज़ारी अधिक है अथवा कम, इस 
विषय में मतभेद है किन्तु इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि तीस 
वर्ष के लिये लगान और मालगुज़ारों पहले से निश्चित कर देने के 
कारण, जब कभी फ़सलें न2 होजाती हैं अथवा खेतो को पेदावार 
की क्रीमत बहुत गिरजाती है तो किसानों को लगान या माल- 
गुज़ारी देना कठिन होजाता है। यद्रापि ऐसे समय में छूट देने का 
प्रयत्न किया जाता है किंतु बह आवश्यकता से बहुत कम होती है । 
निर्धन किसान को कर्जा लेकर मालगुज़ारी या लगान देना पड़ता 
है, क्योंकि ज़मींदार तथा सरकारी कर्मचारी उसे बड़ी सख्ती से 
बसूल करते हैं | यह तो पूब ही कद्या जाचुका है कि खेती में लगे 

# जुर्मीदारी प्रथा वाल श्रांतों में किसान भूमि के उपयोग के 
लिये जो रक्तम ज़मींदार को देता हैँ वह लगान कहलाती है, ओर 
सरकार जो रक्तम ज़मींदार से लेत। है उसे मालग॒ज़ारी कदते हैं । 


रैयतबारी प्रान्तों में किसान का सीधा सम्बन्ध सरकार से 
दोता है और वह जो रक्तम सरकार को देता है, उसे मालगुज़ारी 
कहते हैं । मालगज़ारी, वन्दोवस्त करके सरकार ३० बष के लिये 
निश्चित करती है । 








श्‌्० भारतीय सहकारिता आन्दोलन 








हुंए मनुष्यों को संख्या आवश्यकता से अधिक है, इस कारण 
खेती के योग्य भूमि का गांवों में अकाल है। अस्तु, किसान भूमि 
लेने के लिये लम्बे पट्ट लेता है ओर उचित से अधिक लगान 
देता है। कभी कभी,कज़ लेकर बह भूमि भी मोल लेलेता है । 
कहीं कीं इन दो कारणों से भो वह क़जोदार बना हुआ है। इन 
सब कारणों के होते हुए तथा मद्गाजन के कर्ज देने के ढंग और 
भयंकर सूद को देखते हुए यद्‌ आश्चय की बात नहीं है कि किप्तान 
सदा क़ज्ञ दार रहता है। किन्तु इन सब्र कारणों के अतिरिक्त 
एक कारण जिसके विषय में ऊपर के प्र॒श्ठों में संकेत किया जा 
चुका है, मुख्य है; अर्थात्‌ खेतों में लगी हुई जन संख्या को वृद्धि । 
१८६१ की मनुष्य गणना में ६१ प्रति शत मनुष्य खेती-बारी में 
लगे हुए थे, यद्दो संख्या १६०१ में ६६ प्रति शत, १६११ में ७१ 
प्रति शत, १६२१ में ७२ प्रति शत , तथा १६३१ में ७३ प्रति 
शत होगई । ग्रामीण उद्योग-धन्धों का नष्ट हो जाना भी इस बढ़ी 
हुई क़र्जादारी का एक कारण है । 





इस बढ़ी हुई क़र्जदारी का फल बहुत भयंकर हो रहा है। 
किसान और कारीगर महाजन के क्रीत-दास बन गये हैं । वर्ष 
भर परिश्रम करने के उपरान्त भी उनको भर पेट भोजन नहीं 
मिलता, एक बार क्र ले लेने पर वह लोग मद्याजन के चेँगुल से 
शचकर कभी निकल ही नहीं सकते | मद्दांजन उनक। दोहन करके 
आनन्द करता है, और निर्धन किसान परिश्रम करता है महाजन 
के लाभ के लिये। किसान किसी प्रकार अपनी आवश्यकताओं 
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को घटा कर गुज़ारा करता है। किसी बे भी यदि फ़प्तल नप्ठ 
होगई तो उसे महाजन की शरण जाना पड़ता है, और एक बार 
बह महाजन के पास गया नहीं कि चिर-दास बना नहीं। 


क़र्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है और न क्र्जदार होना ही 
आर्थिक-द्दीनता का सूचक है, यदि कर्जा उत्पादक़ कार्य के लिये 
लिया गया हो; किन्तु अनुत्पादक कार्य के लिये लिया हुआ कर्ज 
किसान की आर्थिक मृत्यु का कारण होता है | भारतीय किसान 
का ऋण अधिकतर अनुत्पादक कार्यों के लिये लिया गया है और 
जो ऋण उत्पादक कार्यों के लिये भी लिया जाता है, उस पर 
इतना अधिक सूद देना पड़ता है कि किसान दिवालिया हो जाता 
है। किसान को इतना अधिक सूद देना पड़ता है कि खेती बारी 
में उसे लाभ हो दी नद्दीं सकता । भारतवर्ष के प्रत्येक प्रान्त में 
सूद की दर भिन्न भिन्न द्ै,परन्तु २० प्रति शत से ले कर ३५ प्रति 
शत तक साधारण सूद की दर है। किन्तु कद्दी कद्दीं ४० प्रति शत 
से लेकर १०० प्रति शत तक सूद देना पड़ता है | भारतीय अदालतों 
में ऐसे बहुत से मुक्तरमे आये जिनमें सूद की दर १००० प्रति 
शत से भी अधिक थी | कभी कभी चतुर मद्दाजन जितनी रक़म 
देता है उससे कई गुनी लिख लेता दै और अशिक्षित किसान 
उस पर अंगूठा लगा देता है । महाजन किसान से मूलथन तो 
नहीं मांगता और सूद लेता रहता है । मद्दाजन का सूद निकालना 
दी किसान के लिये कठिन द्वो जाता है, मुलधन की तो वात द्वी 
क्या । फल यह द्योता दै किसान सदा के लिये क्र्जदार बन जाता 
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है और वर्ष भर परिश्रम करके मद्दाजन की थैलियां भरता रहता 
है। किसो ने ठीक ही कहा है कि भारतीय किसान ऋणी जन्म 
लेता है, ऋणी दी मरता है और ऋण को भावी पीढ़ियों के लिये 
छोड़ जाता है। यह ऋण पीढ़ी दर पीढ़ो चलता है। क्रमशः 
भारतोय किसान के हृदय में यह बात बैठ गई है कि क्ज॑दार 
होना अवश्यम्भावी है, इससे छटकारा हो नहीं सकता ओर 
महाजन को अपने व भर के परिश्रम द्वारा उत्पन्न की हुई 
पैदावार सूद में देना अनिवाय है। अस्तु, वह मुक्त होने का प्रयत्न 
करना भी छोड़ देता है। भारतीय किसान की मनोदशा इतनी 
दयनीय हो गई है कि आप चाहे कितना ही उसको सममभावें 
उसकी समम में यह आंही नहीं सकता कि मैं इससे मुक्त भी हो 
सकता हूँ। जिस प्रकार जीवन होते हुए मरण अनिवाय है वैसे 
ही भारतीय ग्रामीण के लिये क़ज्ञ दार होना अनिवाय है । यह 
उसका दृढ़ विश्वास है । फल यह होता है कि जब कभी सामा- 
जिक रूढ़ियों तथा बिरादरी के दवाव के कारण उसको सामा- 
ज्ञिक कार्यों में घन व्यय करना पड़ता है तो वह निश्चिन्‍्त होकर 
ओर क्रज' ले लेता है । वह्‌ जानता है. कि क़ज़ दार तो अवश्य 
रहूँगा फिर थोड़े से अधिक खर्चे के लिये बिरादरी से हँसी क्‍यों 
करवाऊँ | क्ज़ दार होने के कारण भारतीय किसान तथा गृह 
उद्योग-धन्धों में लगे हुए कारीगर इतने ह॒ताश हो चुके हैं कि यदि 
ञआ्राप किसान को वैज्ञानिक ढंग से खेती करके अधिक पैदावार 
प्राप्त करने का आदेश दें तो वह कदापि मानने को तैयार नहीं 
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होता, क्‍योंकि वह जानता है कि यदि अच्छा बीज, खाद और 
यन्त्रों का उपयोग करके में ते अधिक पेदावार की भी तो वह 
महाजन के पास जावेगी; मैं तो जे त पहले था वैसा फिर भी रहूँगा, 
मैं क्‍यों व्यर्थ में परिश्रम करू । यदि हम चाहते हैं कि ऋषि का 
उन्नति हो और भारतीय ग्रामीणों की आर्थिक दशा सुधरे तो हमें 
उनको इस भयंकर बोभ से मुक्त करना होगा। जब तक भारतीय 
किसान इस भयंकर बोभ से पिसा जारदा है ततब्र तक देश की 
आर्थिक दशा का सुधारना स्प्न-तुल्य है; केवल एक सुन्दर 
कल्पना है, इसमें तथ्य कुछ भी नहीं है । 


किसान फ़सल बोने के समय मद्दाजन से सवाये अथवा 
डोढ़े पर बीज लाता है तथा खाद इत्यादि डालने के लिये कर्जा 
लेता है। फ़सल तैयार होनेपर अधिकतर उसे अपनी कफ़सल 
शीघ्र वी बेच देना पड़ती है क्‍योंकि ज़मींदार लगान के लिये 
सरकार आबपाशी के लिये, तथा मद्दाजन अपने कज़ के लियि 
जल्दी मचाते हैं। उस समय किसान महाजन के हाथ फ़सल 
चेचकर अपना पीछा छड़ाता है । मद्दाजन बाज़ार भाव से बहुत 
सस्ते दामों पर फ़सल मोल लेता है । कभी कभी तो क्् देने के 
समय यह निश्चय होजाता हैं कि किसान फसल महाजन के हो 
हाथ बेचेगा । यदि कोई किसान समीपबर्ती मंडी में फसल बेचन 
जाता है तो वहां दलाल, आदृतिया तथा व्यापारी उसको लूटते 
हैं। साथ ही फ़सल कटने के थोड़े दिनों के वाद तक बाज़ार का 
भाव बहुत मन्दा रहता है और किसान को मन्दे भाव पर अपनी 
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फ़सल बेच देना पड़तो है। जूट, गन्ने तथा अन्य औद्योगिक 
कच्चे माल के किसान तो खड़सारियों तथा जूट के व्यवसाय्रियों 
के चिरदास बने रहते हैं । खड़सारी फ़लल वोने के समय कुछ 
रुपया क्रिसान को पेशगी देदेता है और उससे तय करलेता है कि 
इस क़ीमत पर तुम्हें गन्ना अथवा रस हमें देना होगा: गन्ने 
अथवा रस का मूल्य सालभर पहिले से ही निश्चित होजाता है। 
निधन किसान को गन्ने को फ़तल बोने के लिये रुपया चाहिये 
और उसे खड़सारियों से रुपया लेना ही पड़ता है । वास्तब में 
स्थिति तो यह है कि परिश्रम करता है किसान और उप्तका लाभ 
उठाते हैं महाजन | अधिकतर किप्तानों को स्थिति यह है कि फ़तल 
काट चुकने के उपरान्त, ज़मींदार सरकार तथा मद्वाजन का देना 
चुकाने पर उसके पास कठिनता से आठ मद्वीने का भोजन बच 
रहता है । पिछले चार मह्दीनों के लिये उसे महाजन से सबाये 
डप्ोढ़े पर अनाज उधार लेना पड़ता है। कहीं कहीं तो कज दारों 
की स्थिति मोल लिये हुए दासों से भी गई बीती हो जाती है। 
बिहार उड़ीसा के छोटा नागपुर प्रान्त में कम्योती पद्धति प्रच- 
लित हैं । ज़मींदार किसी मज़दूर को कुछ रुपया (१०० या २००) 
देदेता है, इस रुपये पर न तो सूद लिया जाता है और न यह 
रूपया वापिस किया जाता है। किन्तु इसके बदले कम्यौत 
को इक़रारनामा लिखना पड़ता है कि वह जब ज़म्मीदार को 
आवश्यकता होगी तब उसका काम करेगा। ज़रमींदार को फ़सल 
बोने तथा काटने के समय कम्यौत की आवश्यकता पड़ती है, तब 
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बह उसे बुला लेता है ओर दो आना प्रति दिन के द्विसात्र से 
जदूरी देदेता है । गांवों में यद्दी समय मज़दूरी का द्ोता है। इन 
मद्दीनों को छोड़कर और मद्दोनों में कम्यौत को गांव में मजदूरी 
नहीं मिल सकती । ठोक इन्दीं दिनों ज्ञमींदार भी कम्यौत को 
अपने यहां नहीं रखता । उन दिनों कम्योत को वे दो आने भी 
नहीं मिलते । कम्यौत जीवनभर इस द्वासता में रहता है क्‍योंकि 
जब तक वह लिया हुआ रुपया न लौटा दे तब तक उसका इस 
बन्धन से छटकारा नहीं होता । कुछ वष हुये त्रिद्वार सरकार ने 
एक एक्ट बनाकर इस प्रकार के इक्तरारनामों को गैर-क्तानूनो 
घोषित कर दिया, किन्तु अशिक्षित कम्यौत को इसका ज्ञान धीरे 
धीरे होगा । 
इसी प्रकार कारीगर भी व्यापारियों और मद्दाजनों के चंगुल 
में फंसे हुए हैं, और मद्दाजन उनका शोषण कर रहे हैं । बुनकरों 
का ही धंधा ले लीजिये । निर्धन बुनकर कपड़े तथा दरी के व्या- 
पारी से सूत उधार लाता है तथा कर्षे इत्यादि आवश्यक, वस्तुओं 
के लिये भो रुपया लेता है। कपड़े का व्यापारी सूत का भो व्या- 
पारी होता है। वह सूत का मूल्य अधिक लेता है । बुनकर को 
तैयार माल उसी व्यापारी के हाथ बेचना पड़ता है । कहीं कद्दी 
व्यापारी बुनकरों को कुछ रुपया एक साथ देदेता है जिसे बाक्ती 
कहते हैं. । बुनकर को उसके बदले उसी व्यापारी से सूत 
खरीदना पड़ता है और उसी व्यापारी के द्वाथ तैयार माल बेचना 
दोता है । व्यापारी सूत का अधिक दाम लेकर तथा तैयार माल 
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का कम मूल्य देकर बुनकर को लूटता है। जब तक कि बुनकर 
बाक्ती का रुपया न चुका दे तब तक वह दूसरे व्यापारी के पास 
हीं जासकता । इस प्रकार मद्दाजन कारीगरों का शोषण करते 
हैं। जब तक कि पूँजी के उचित मूल्य पर मिलने का तथा तैयार 
माल के बिकने का प्रबन्ध सहकारी समितियों के द्वारा नहीं किया 
जाता तत्र तक गृह उद्योग-धन्धे पनप नहीं सकते । 
यह तो पहले ह्वी कह्या जा चुका है. कि साहूकार की ऋण 
देन की पद्धति तथा सूद की दर इतनी भयंक्रर है कि किसान 
कभी मुक्त नहीं हो सकता । भिन्न भिन्न प्रान्तीय बेकिंग इनकायरी 
कमेटियों ने अपने अपने प्रान्तों में जो सूद की दर लिखी है वह 





इस प्रकार है :-- 
आसाम--१२ प्रति शत से ७४५ प्रति शत तक । 
बम्बई--१२ ?! ४० ” 


बंगाल--कम से कम १० से ३७३१ तक, अधिक से अधिक 
३७३ से ३०० तक । 
विहार उड़ीसा--१5८॥ से ५० प्रति शत तक | 
वर्मा--१८ से २४ प्रति शत तक । छोटे तथा बिना जमानत 
८; कर्ज़ों पर ३८ से ६० प्रति शत तक | 
मध्य प्रान्त--१२ से ३७३ प्रति शत तक | अनाज के ऋण 
पर २४ से १०० प्रति शत तक । 


मदरास--१२ से लेकर ४८ प्रति शत तक । 
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संयुक्त प्रान्त--व्यापारिक कार्यों के लिये ६६ से १२३ तक, 
तथा अनाज के कर्ज पर २४ प्रति शत से ५० 
प्रति शत तक। 

पंजाब कमेटी ने केवल उन ऋणों के सूद की दर बतलाई है 
जिनके लिये कुछ सम्पत्ति बंधक रूप में रख दो गई है । बह सूद 

की दर ६ से १२ तक है । 
क्रमशः इस भीषण ऋण के बोक को न सह सकने के कारण 
किसानों को भूमि उनके हाथ से निकल कर महाजनों के ह्वाथों में 
जाने लगी | इस भयंकर परिस्थित की ओर भारत सरकार का 
ध्यान किसान विद्रोह ने आकषित किया | दक्षिण भारत,अजमेर- 
मेरवाड़ा तथा मध्य प्रान्त के छोटा-नागपुर डिविज़न में किसान 
विद्रोही हो उठे, उन्होंने मद्ाजनों के घर जला दिये और 
उन्हें मार डाला, तथा बढ्ी खातों को जला कर भस्म कर दिया। 
सरकार ने एक कमीशन दक्षिण के किसानों के विद्रोह के कारणों 
की जांच करने के लिये बिठाया । कमीशन की सम्मात में 
किसानों की गिरी हुई आर्थिक दशा ओर भयंकर सूद की दर दी 
इन विद्रोहों का कारण थी । शान्ति-प्रिय किसान जब मदह्दाजन 
का अत्याचार न सह सके तो वह विद्रोही हो उठे । सरकार ने 
किसान की रक्षा के लिये एक एक्ट बनाया जिससे अदालतों को 
यह अधिकार देद्या गया कि वे किसी भी नालिश के मुक्दमे में 
न्यायोचित सूद की द्वी डिगरी दें, फिर किसान ने मद्दाजन को 
चाहे जितना अधिक सूद देने का इक़रार क्‍यों न किया हो । किंतु 
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इस एक्ट का कोई फल न हुआ, क्‍यों कि किसान निर्धन हैं और 
न्यायालयों में ब्यय अधिक होता है, साथ द्वी अदालतों ने इस 
ओर विशेष ध्यान भी नहीं दिया। सरकार ने फ़सलों के नष्ट होने 
पर मालगुज़ारी तथा लगान में छूट करने की नीति को अपनाया, 
किंतु इससे भी किसान को कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ। सरकार 
एक तो छूट बहुत कम करती है और उस छूट में भी यह शर्त लगाई 
जाती है कि यदि किसान एक निश्चित तारीख तक लगान नहीं दे 
देगा तो छूट नहीं मिलेगी। फल यह होता है कि किसान को महा- 
जन से क़र्ज लेकर लगान देना पड़ता है । भारतीय सरकार का 
ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया कि भारतीय किसानों में 
मितव्ययिता का भाव जाग्रृत करना चाहिये । अस्तु, पोस्ट आफ्रिस 
सेविंग बेंक खोले गये । किंतु इन बैंकों ने किसानों में मितव्ययिता 
का क्रितना प्रचार क्रिया है यह पाठक भलो भांति जानते हैं। 
अशिकज्षित किसान भला उन पोस्ट आफ़िस सेविंग बैंकों से केसे 
लाभ उठा सकता है जिनका कार्य विदेशी भाषा में होता है और 
जो अधिकतर शहरों और बड़े क्रस्बों में होते हैं । जिस देश में 
किसानों को मनीआडर और तार की लिखाई दी आने और खत 
की लिखाई एक आना देनी पड़ती हो, वहां भला पोष्ठ आफिस 
सेविंग ब्रेंक किस प्रकार किसानों को अपनी ओर आकर्षित 
कर सकते हैं। सरकार ने कई बार क़ानून में सुधार इस दृष्टि 
से क्रिये कि किसान को कुछ सुविधा दीजावे किंतु क़ानूनों 
के दारा सरकार किसानों को कुछ भी सहायता न पहुंचा सकी | 
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सरकार ने देखा कि किसान को खेती बारी का धंधा करने के 
लिये साख की आवश्यकता होती है । किसान को दो प्रकार की 
साख चाहिये अर्थात्‌ थोड़े समय के लिये तथा श्रधिक समय के 
लिये। किसान को फ़सल तैयार करने के लिये जो क्रजे लेना पड़ता 
है बह लगभग एक वर्ष के लिये लिया जाता है। फ़सल के लिये 
किसान को बीज, खाद, हल तथा अन्य ओऔज्ञारों ओर मजदूरों 
की मज़दूरी का प्रवन्ध करना पड़ता है । किसान इनके लिये 
क़ज् लेकर फ़लल कटने के उपरान्त अदा कर सकता दै। किन्तु 
कुछ काय ऐसे हैं जिन में पूजो लगाने से तुरन्त द्वी लाभ नहीं 
होता जैसे कुआ खोदना, खेती के मूल्यवान यन्त्र मोल लेना,तथा 
भूमि को अधिक उपज्ञाऊ बनाना इत्यादि। इन कार्यों के लिये कर्ज 
अधिक समय के लिये चाहिये । अस्तु, सरकार ने दो एक्ट बनाकर 
प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार दे दिया कि वे किसान की 
दोनों प्रकार की आवश्यकताए' पूरी करने के लिये कजे देसकती 
हैं। इस सरकारी कर्ज को तक़ावी कहते हैं. किन्तु तक्ावी से भी 
यह समस्या हल नहीं हुई और न किसानों ने तक़ाबी का अधिक 
उपयोग ही किया । कारण यह है कि एक तो किसान को समय 
पर रुपया नहीं मिलता, उसको रुपये की इस समय आवश्य- 
कता है किन्तु रुपया मिलता है देर में । इसमें सबसे बड़ा दोष 
यह है कि किसानों को तक़ावी पटवारी, क्ानूनगो, तथा नायब 
तहसीलदार इत्यादि रेवन्यूविभाग के कमचारियों की सिफ़ारिश से 
ही मिलती है। इस कारण किसान को तक़ावी मिलने में कठिनाई 
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होती है । आवश्यकतानुसार तक्तावी मिलने में कठिनाई द्वोने से 
तथा वसूलयाबी में कड़ाई होने के कारण तक़ावी का अधिक 
प्रचार न होसका । 

कज्दार होने के कारण किसानों के द्वाथ से भूमि महाजनों 
के पास चली जाती है ओर किसान उस पर मज़दूर की भांति 
काम करता है। पंजाब में इस समस्या ने भीषण रूप धारण कर 
लिया था, इस कारण वहां एक एक्ट बना कर इसको रोक दिया 
गया । ' पंजाब लेंड एलीनियेशन एक्ट ' के अनुसार कुछ जातियां 
किसान जातियां मान ली गईं हैँ और खेती की भूमि इन जातियों 
के अतिरिक्त अन्य जातियां नहीं ले सकती | इस एक्ट से यह 
लाभ हुआ कि मद्दाजन कर्ज के लिये डिगरी करा कर अत्र 
किसान की भूमि नहीं ले सकते । संयुक्तप्रान्त के वुन्देलखण्ड 
नामक प्रदेश में, तथा मध्यप्रान्त के कुछ भागों में इसी प्रकार का 
क़ानून लागू किया गया है । 

किन्तु ऋण समस्या जैसी पढले थी बेसी हो बनी रही । इसी 
बीच में भारत सरकार का ध्यान सहकारिता आन्दोलन की ओर 
आकर्षित हुआ और सहकारिता आन्दोलन का श्रीगणेश 
सरकार के द्वारा भारतवर्ष में किया गया। जमनी और इटली 
में सहकारी साख समितियों ने वहां के किसानों की आर्थिक 
स्थिति सुधारने में आश्रयंजनक सफलता प्राप्त की थो । भारत 
सरकार ने भी ऋण की समस्या हल करने के लिये सहकारिता 
आन्दोलन की शरण ली । 
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इस देश में तीस वर्षों से ऊपर इस आन्दोलन को चलते दो 
गये । सहकारिता आन्दोलन कहां तक सफल हुआ है और 
भविष्य में उससे क्या आशा है यह तो आगे के प्रष्टों में लिखा 
जायगा किन्तु इन तीस वर्षों के अनुभव से यह ता स्पष्ट ही हो 
गया है कि किसानों का पिछला कर्ज चुकाने तथा अधिक 
समय के लिये किसान को कर्ज देने का कार्य सहकारी साख 
समितियां सफलता पूर्वक नहीं कर सकतीं | और जब तक 
किसान पुराने कर्ज के बोक से दबा रहेगा तब तक उसकी 
आर्थिक उन्नति नहीं दो सकती | यदि किसान सहकारी साख 
समिति का सदस्य बनता है किन्तु महाजन का पुराना कर्ज नहीं 
चुका सकता तो मद्दाजन उसको तंग करता है और किसान को 
पुराने कर्ज पर तो भयंकर सूद देना द्वी पड़ता है।फल यह दवोता है 
कि किसान की म॒क्ति का कोई उपाय नहीं रहता । इसी समस्या को 
इल करने लिये भूमि बंधक बेंक ([,80 3[0724/0० ठिक्षा।७) 
स्थापित करने का आयोजन किया जारदा है । यह बेंक भी उन्हीं 
किसानों का पिछला कर्ज चुका सकेंगे जिनके पास भूमि दै और 
जो उसे बैंक के पास बंधक स्वरूप रख सकेंगे। बेंक किसान से 
सूद सहित उस कर्ज को बीस अथवा पच्चीस वर्षों में किश्तें लेकर 
वसूल कर लेगा। यद्द्‌ प्रयोग अभी नया है, बहुत कम बेंक 
देश में स्थापित किये गये हैं, इस कारण इनकी सफलता के 
विषय में कुछ नहीं कद्दा जा सकता। किन्तु इतना तो स्पष्ट है कि 
भूमि त्रंघक बेंक को कार्य-शील पूँजी ( शणापाए एव ) 
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इकट्ठा करने की समस्या हल करनी होगी और यदि इन बैंकों के 
डिवँचर बेंच कर कायशील पूँजी इकट्ठी भी हो गई तो भी यह 
बैंक उन्द्ी किसानों को कर्ज दे सकेंगे कि ज्ञो भूमि को बंधक 
रख सकेंगे । बहुत से प्रान्तों में किसान का भूमि पर स्वामित्व ही 
नहीं है, वहां यह बेंक किसानों की सहायता न कर सकेंगे । 
ऋण परिशोध--यह तो पहले ही कद्दा जा चुका है कि 
पुराने कर्ज को चुकाने की समस्या बहुत कठिन है। अधिकतर 
यह ऋण पेढक होता है, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर आता 
है। किसान को आर्थिक स्थिति इतनी शोचनीय हो गई है कि 
इस कर्ज को चुका ही नहीं सकता । जब साधारण रूप 
से फ़सल अच्छी होती है तब भी खेती-वारी का खर्चा काटकर, 
फ़सल तैयार करने के लिये महाजन अथवा सहकारी साख 
समिति से लिये हुए क्ज्ञ को देकर उसके पास वर्ष भर के 
लिये खाने को नहीं रद्वता, तत्र बढ किस प्रकार पुराने कज को 
चुका सकता है। जिस वर्ष फ़सल खराब हो जातो है, बैल मर 
जाते हैं, अथवा और कोई अनिवार्य खूर्च आ जाता है, तो ऋण 
अधिक बढ़ जाता है । जब तक पुराने कर्ज को चुका नहीं दिया 
जाता अथवा इसको ग़ैर-क़ानूनो नहीं बना दिया जाता, तब तक 
किसानों को आर्थिक स्थिति सुधर नहों सकती । शाही कृषि 
कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस विषय पर लिखा है कि इस 
ऋश की ओर से उदासीन रहना बहुत भयंकर द्वोगा । 
सेंट्ल ब्रेकिंग इनकायरी कमेटी की सम्मति में सरकार को 
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इस ओर ध्यान देना चाहिये और निम्नलिखित योजना के अनु- 
सार काय करना चाहिये :-- 

प्रान्तीय सरकार इस कार्य के लिये विशेष कमचारी नियुक्त 
करे जो कि गांवों में दौरा करके महाराज को इस बात पर राज़ो 
करें कि वह किसानों से एक मुश्त अथवा किश्तों में रुपया लेकर 
उन्हें ऋण-मुक्त करदे | इन कमचारियों का यह भी कतंव्य होगा 
कि वे किसानों को यह बतलावें कि क़ानून द्वारा निश्चित सूद की 
दर को घटवाया जा सकता है । 


जब कर्मचारी महाजन से तय करले कि वह कम से कम 
कितना रुपया लेकर किसान को ऋण मुक्त कर देगा तब किसान 
को सहकारी साख समिति का सदस्य बनवा दिया जावे। समिति 
उसका कर्ज इकठठा अथवा किश्तों में चुका दे तथा खेती-बारी 
के लिये किसान को आवश्यक साख दे । 


जब महाजन रुपया वार्षिक किश्तों में लेना स्वीकार करे तो 
जितना किसान स्वयं अदा ऋर सकता हो, करदे, और बाक़ी का 
ऋण समिति, सदस्य की जमा के रूप में, अपने यहां लिख लेगी 
और प्रति वर्ष ज़ब किश्त का रुपया अदा करेगी तो जमा किया 
हुआ रुपया कम कर दिया जावेगा | 


यदि मद्दाजन एक मुश्त रुपया मांगे तो सरकार को उतना 
रुपया समिति को उधार देदेना चाहिये; समिति उस कर्जा को 
वार्षिक क़रिश्तों में चुका देगी । तदुपरांत यह निश्चय किया 
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जावेगा कि किसान प्रति वर्ष कितनी किश्त अदा करे। यदि 
किसान रुपया अदा न कर सके और समिति को हानि हो जावे 
तो सरकार उस ह्वानि को पूरा करदे। 
यह भी सम्भव है कि महाजन कर्ज के इस प्रकार चुकाये 
जाने के लिये तैयार न हों और समभौोता न करें। ऐसी परिस्थिति 
में उन्हें क्रानून बना कर समभोौते के लिये बाधित किया जावे । 
शाही कृषि कमीशन ने भी पेढक ऋण के विषय पर अपनी 
सम्मति दी है। कमीशन की सम्मति में ग्रामीण ' इन्सालबेंसी 
( दिवाला ) ऐक्ट ” बनाया जावे | इससे यह लाभ होगा कि जो 
ग्रामीण ऋण के बोक से इतना दवा हो कि उसकी सम्पत्ति के 
ब्रिक जाने पर भी वह कज़ अदा न कर सके तो वह दिवालिया 
होने का प्राथना पत्र देदे और अपनी सम्पत्ति लेनदारों को देकर 
ऋण मुक्त हो जावे, और स्वतन्त्र रूप से आजीविका उपाजेन 
करे । चाहे उसकी सम्पत्ति से लनदारों का आधा रुपया 
भी वसूल न हो सके, वे उस किसान से रुपया भविष्य में वसूल 
नहीं कर सकते। किसान सदा के लिये उस ऋण से मुक्त हो 
जाबेगा । यह ऐक्ट पास हो गया है । 
लेखक का मत--यदि देखा जावे तो यह्‌ सभी योजनाएं 
त्रुटिपूर्ण हैं। किसान को ऋण मुक्त करने की समस्या ने आज 
पचास वर्षा से सरकार तथा जनता का ध्यान अपनी ओर आक- 
पिंतद करलिया हैँ. । बहुतसी योजनाएं तैयार की गईं, उनके अनु- 
झार कार्य भी किया गया, किन्तु किसी से भी सफलता प्राप्त नहीं 
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हुई। सफलता प्राप्त न होने का एक कारण यह दे कि किसी भी 


विद्वान ने इस समस्या पर स्वतन्त्र रूप से विचार नहीं किया । 


यह तो पहले कहा जाचुका है कि जन संख्या के बढ़जाने से 
तथा गृह उद्योग-धन्धों के नष्ट होजाने से खेती वारी करने बालों 
की संख्या पिछले पचास वर्षों में बहुत बढ़ गई है. । इस कारण 
प्रति किसान,भूमि बहुत कम रहगई है। भूमि का अकाल पड़गया , 
है । किसान को बहुत अधिक लगान देकर भूमि लेनी पड़ती है । 
किसान के सारे खेत एक ही स्थान पर नहीं दोते, भूमि के छाटे 
छोटे ठुकड़े दूर दूर बिखरे होते हैं जिसके कारण व्यय अधिक, 
ओर पेंदावार कम दूंतती दे । साधारणतः जब फ़सल अच्छी 
होती हैं तो भी किसान को वर्षभर के किये खेतो से यथेष्ट 
आय नहीं होतो | फिर,हर तोसरे अथवा चौथे साल फ़सल नष्ट हो 
जाती है । उपर से धार्मिक, सामाजिक कार्यों के लिये तथ। मुक्त- 
दमेब्राज़ी के लिये उसे ऋण लेना अनिवाय द्ोजाता है । बद्द 
ऋणी तो होता द्वी है;फसल के वास्ते,लिये हुए ऋण पर सूद तथा 
मूल चुकाने के अतिरिक्त उसे पुराने ऋण पर भयंकर सूद देना 
पड़ता है। परिस्थिति ऐसी वन गई हैं कि किसान को यद्द दृढ़ 
विश्वास दोगया है कि वह कभी ऋण मुक्त नहीं दो सकता, और 
न उसकी भावी पीढ़ियां ही मुक्त दो सकती हैं । बद्द तो कहता है 
यद्द कर्ज़ा तो ऐसे ही चला आया है. ओर ऐसे ही चल्ञता रहेगा । 
उसको मनोदशा निराशामय है। वह स्वप्न में भी ध्यान नहीं करता 
कि मैं कभी मुक्त द्ो सकता हूँ। यद्दी कारण दै कि उसमें मित- 
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व्ययिता का भाव जाग्रृत नहीं होता, वह सोचता है कि क्र्जदार 
तो रहना द्वी है फिर किफ़ायत करने की चिन्ता क्‍यों ! 


यह समस्या तभी हल हो सकती है कि जब राज्य कानून बना 
कर किसान को ऋण मुक्त करदे | यह मानी हुई वात है कि जब 
तक क़ज्दारी की समस्या हल नहीं होगी तबत्र तक ग्रामीण सुधार 
होना असम्भव है। आज तक जितनी भो योजनाए' सोची गई 
उनमें कोई योजना ऐसी नहीं जो किसान को ऋण-मुक्त कर सके । 
प्रत्येक योजना किसान को ऋण चुकाने में सुविधाए' प्रदान 
करती है । सुविधाओं की आवश्यकता तो तब होती है. जब कि 
देनदार में ऋण चुकाने की ताक़त द्वो | जहां चुकाने की ताक़त हो 
नहीं दे, वहां सुविधाओं से क्या लाभ ! भला विचारिये तो सद्दी 
कि जो किसान वर्ष भर परिश्रम करने के उपरान्त केवल आठ 
महीने का भोजन पाता हो, वस्त्र, औपधि तथा शिज्ञा पर कुछ 
व्यय न कर सकता हो, वह किस प्रकार पुराने ऋण को अदा 
कर सकता है । 

यदि हम चाहते हैं कि भारतीय किसान महाजनों की आर्थिक 
दासता से स्वतंत्र होकर अपने धंधे में उत्साह पूवंक लग कर 
खेती-बारी की उन्नति करे, ग्रामीण उद्योग धन्धों की सहायता से 
अ्रपनी आय को बढ़ावे, श्रौर मनुष्यों का सा जीवन व्यतीत करे 
तो उसे ऋण मुक्त करना होगा | इसके लिये एक क्रानून बना 
कर एरा ग्रामीण ऋण गैर-क़ानूनी बना दिया जावे; किसान 
महा उन का देनदार न रद्दे और ऋण मुक्त हो जावे । जब एक 
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बार किसान मुक्त होकर ख्तंत्र वायु मण्डल में सांस लेगा तब 
उसकी मनोदशा में परिवर्तन होगा । उसका जीवन निराशामय 
न होकर आशामय बनेगा | खेती-वारी के लिये आवश्यक साख 
प्रति बष सहकारी समितियों से मिल जावेगी, फिर वह कृषि 
विभाग द्वारा बतलाई हुई वैज्ञानिक ढंग की खेतों करेगा और 
खराब सालों के लिये, अच्छे सालों में कुछ रुपया बचाकर रखने 
की भी बात उसकी समभ में आजावेगी । ग्रामीण उद्योग घंथे 
तभी पनप सकेंगे और किसान को अपनी फ़सल मद्दाजन के हाथ 
कम दामों पर बेचने के लिये विवश नहीं होना पड़ेगा | सच 
बात तो यह है कि सहकारिता आन्दोलन तभी सफल होगा ओर 
प्राम संगठन का कार्य तभी सम्भव हो सकेगा । 

यदि आप किसान के पेतृक ऋण का इतिहास जानने का 
प्रयत्न करें तो आपको ज्ञात होजायगा कि उसने अथवा उसके 
पूर्वजों न जितना क़र्ज महाजन से लिया था, उसका कई गुना तो 
वह सूद रूप में देचुका हैं और मूल का कई गुना उसे देना बाक़ी 
है | लेखक ने इस विपय की खोज की है जिससे ज्ञात होता है 
कि अनेक दशाओं में मूल का चार गुना तो किसान सूद में देचका 
है फिरभी चार पांच गुना देना बाक़ी है। ऐसे भी उदाहरण मिलते 
हैं कि जिनमें किसान मूल का दस गुना देचुका है फिर भी, दस 
गुने से अधिक देना बाक्ती है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार लेनदार 
क़्ज लेने वाक्षे से मूल का दुगना ही वसून कर सकताहै ।# दुगने 





# मनुस्मृति; दाम दुपत का नियम । 
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से अधिक वह किसी भी अवस्था में वसूल नहीं कर सकता, चाहे 
सूद के दिसाव से रुपया कितना द्वी क्यों न होगया हो। उदाहरण 
के लिये यदि किसी किसान ने महाजन से १०० रु० कर्ज 
लिये और २० प्रति शत सूद ठहरा, और किसान १० वर्ष तक 
रुपया नहीं देता तो भी महाजन किसान से २०० रु० से अधिक 
नहीं पासकता | प्राचीन समय में न्यायालय इसी नियम के अन- 
सार डिगरी दिया करते थे । अब भी कतिपय हिन्दू देशी राज्यों 
में यद नियम लागू है । जब्र किसान ठुगने से बहुत अधिक दे 
चुका है फिर यदि उसका क्रर्ज़ा ग़ैर-क्ानूनी कर दिया जाबे तो 
कौनसा अन्याय होगा ? मुसलमान महाजन देश में बहुत कम हैं 
ओर उनके धर्मग्रंथ कुरान के अनुसार तो सूद लेनाही मना है । 
ऐसी दशा में उनके प्रति भी अन्याय नहीं होगा । सम्भव है कि 
कुछ नये महाजनों के प्रति इस योजना से अन्याय हो जाबे। उन 
नये महाजनों को राज्य आधा या चौथियाई देकर किसान को 
ऋण मुक्त करदे । अधिकतर महाजन किसानों को वर्षों से चूस 
रहे हैं और दिये हये क्र्ज से कई गुना वसूल करचुके हैं। अवभी 
उन्हें जो किसानों के दोहन का अधिकार मिला है वह क्‍या 
किसान वर्ग पर भीपण अन्याय नहीं होरदा है । फिर, यदि इस 
भयंकर अन्याय को हटाने से देश की लगभग तीन चौथियाई जन 
संख्या आर्थिक दासत। से मुक्त होती है और राष्ट्र के लिये 
अश्काधिक सम्पत्ति उत्पन्न करने का आयोजन हो सकता है ता 
क्यों न देश इस कार्य को बिना विल्म्ब करडाले ! 





चौथा परिच्छेद 


सहकारिता आन्दोलन का श्रीगणेश और 
सहकारिता सम्बन्धी क़ानून 


यह तो पिछले परिच्छेद में ही कहा जा चुका है कि १८७८ 
में बम्बई प्रान्त के पूना तथा अन्य ज़िलों में किसान विद्रोद्दो हो 
उठे थे। उसके सम्बन्ध में एक जांच कमेटी बिठाई गई थी और 
उस कमेटी ने विद्रोह का मूल कारण ग्रामीण ऋण बतलाया था । 
इस पर बम्बई सरकार ने दक्षिण रिलोक़ ऐक्ट बनाकर किसानों 
की रक्षा करने का प्रयत्न किया। १८८२ में सर विलियम वडरतब्रन 
तथा श्रो० गोखले ने ग्रामीण ऋण को समस्या को हल करने के 
लिये कृषि बेंक की एक योजना सरकार के सामने उपस्थित की। 
योजना मोटे रूप में यह्‌ थी कि एक ताललुक्ना अथवा ज़िला ले लिया 
जावे, सरकार उस ज़िले के किसानों का सारा ऋण चुकादे और 
कृपि बैंक स्थापित करदे; बेंक सरकारी क्रज अपने ऊपर लेले ओर 
प्रति बर्ष किश्तों में सृद सहित रुपया किसानों से बसूल करे। 
किन्तु भारत मन्‍त्री ने इस योजना को श्रस्वीकार कर दिया 
क्योंकि योजना व्यवहारिक नहीं थी। इसके उपरान्त १८८रे 
और १८८४ में तक्ावी ऐक्ट ([,क्वाते [7छा0ए९॥९॥६ 
[0878 8०६, बवते 3 ट्राट०४पराडड ,087 ८६ ) पास 
किये गये, जिनके द्वारा प्रान्तीय सरकारों को उचित सूद पर 
किसानों को क्ज्ज देने का अधिकार मिल गया । इसी बीच में दुर्भिक्त 
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कमरोशन ने भी किसानों को शोचनीय दशा का वर्णन करते हुए 
अपनी रिपोर्ट में कृषि वेंक्र खोलने के विषय में सम्मति देदी। 
जनों में इसी समय सहकारिता आन्दोलन बड़ी तेज़ो से चढ़ रहा 
था,मदरास सरकार ने अपने एक कमंचारी श्री० फ्रौडरिक निकल- 
सन को जम॑नी में सहकारिता आन्दोलन का अध्ययन करने के लिये 
मेजा । श्री० निकलसन ने वहां की साख समितियों का अध्ययन 
करने के बाद एक रिपोर्ट लिखी ओर उसमें यह बतलाया कि 
किस प्रकार भारत में यह आन्दोलन उपयोगी हो सकता है। 
श्री निकलसन ने अपनी रिपार्ट में लिखा हैं कि यदि भारतीय 
किसान की आर्थिक दशा को सुधारना हो तो देश में रेफ़ीसन को 
दूँढ निकालो । इसके उपरान्त संयुक्त प्रान्त के श्रीयुत डयूपरनैक्स 
ने इस आन्दोलन का अध्ययन करके पीपुल्स बेंक नामक पुस्‍्तक 
लिखी । इन सत्र प्रयज्ञों का फल यह हुआ कि भारत सरकार का 
ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ और एक कमेटी इस विपय पर 
विचार करने के लिये बैठाई गई। इस कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित 
होने पर उसकी सम्मति के अनुसार १६०३ में प्रथम सहकारिता 
एक्ट पास होगया। इस कमेटी के सभापति सर एडबड-ला थे जो 
उस समय भारत सरकार के अथ-सचिव थे। 

२४ मार्च सन्‌ १६०४ को भारतवर्ष में सहकारिता आन्दोलन 
का श्रीगणेश होगया। इस एक्ट के अनुसार किप्तानों, ग्रह 
ऊ ।मन्धंघों, तथा नीची श्रेणी के लोगों के लिये साख समितियों 
के स्टोलने का आयोजन किया गया। एक्ट संक्षेप में इस प्रकार 
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था| अठारह वर्ष से अधिक के कोई दस मनुष्य सहकारी साख 
समिति स्थापित कर सकते हैं । सदस्यों को एक द्वी गांव तथा 
एक ही स्थान का होना आवश्यक है जिससे वे एक दूसरे के 
विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें | समितियां दो प्रकार की 
होंगी, ग्रामीण और नगर समितियां । ग्रम्य समिति में ८० 
प्रति शत सद॒स्यों का क्रिसान होना, और नगर समितियों 
में ८० प्रति शत कारीगरों तथा अन्य पेशे वालों का होना 
आवश्यक है। ग्राम्य समितियों के सदस्यों का दायित्व, अपरिमित 
होगा, किन्तु नगर समितियों के सदस्यों का दायित्व यदि बे निश्चय 
करलें, परिमित भी द्वो सकता है । ग्राम्य समिति का सत्र लाभ 
सुरक्षित कोप में जमा करना ,आवश्यक है । हां, जब सुरक्षित 
कोप एक निश्चित रक्तम से ऊपर पहुँच जावे तो तोन चौथियाई 
लाभ सदस्यों में बांटा जा सकता है । नगर समितियों में लाभ के 
बांटने पर कोई रुकावट नहीं लगाई गई, दवां यह नियम बनाया 
गया कि २४ प्रति शत लाभ सुरक्षित कोष में जमा किया जावे । 
समितियां व्यक्तिगत जुमानत पर रुपया दे सकती हैं, परन्तु चल 
सम्पत्ति की ज़मानत पर रुपया नहीं देसकतीं | समितियों का आय 
ब्यय निरीक्षण रजिट्रार के द्वारा भेजे हुए निरीक्षकों के द्वारा हो गा। 
एक्ट ने समितियों को कुछ सुविधाए' भी प्रदान कों । समितियों 
के लाभ पर आय-कर नहीं लिया जाता, समितियों को स्टाम्प 
फ्रोस नहीं देनो पड़ती, और किसी भी सदस्य के व्यक्तिगत ऋण 
के लिये उसका (समिति में) हिस्सा कुक नहीं कराया जा सकता । 
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सहकारिता एक्ट के पास होते ही सब प्रान्तों में प्रान्तीय 
सरकारों ने रजिस्ट्रार नियुक्त कर दिये जिन्होंने प्रान्तों में सह- 
कारिता आन्दोलन की देख भाल प्रारम्भ करदी। रजिस्ट्रार आरम्भ 
में समितियों का संगठन, उनकी देख भाल, तथा उनको रजिस्टर 
करने का कारये करता था | किन्तु थोड़े ही समय के उपरान्त 
रजिस्ट्रार तथा अन्य कार्यकर्त्ताओं को एक्ट के दोषों का अनुभव 
होने लगा । कई बार सब प्रान्तों के रजिस्ट्रारों के सम्मेलन हुए 
और उन्होंने एक्ट के संशोधन की आवश्यकता बतलाई । 
१६०४ के एक्ट के अनुसार साख समितियों के रजिस्टर करने की 
ती व्यवस्था होगई, किन्तु ग़ेरःसाख समितियों, सैन्टूल बेंक, 
बैंकिंग यूनियन, तथा सुपरवायर्ज्ञिंग यूनियन के रजिस्टर करने 
क्री सुविधा नहीं हुई । १६००७ के उपरान्त जब देश में 
साख समितियों की स्थापना होने लगी, उस समय यह आवश्यक 
समभा गया कि साख समितियों का निरीक्षण करने के लिये तथा 
उनको पूँजी देने के लिये सेन्ट्रल बेंक तथा बेकिंग यूनियन की 
स्थापना की जाबे, क्योंकि साख समितियों के पास सदस्यों की 
आवश्यकताओं को पूरी करने के लिये यथेष्ट पूंजी नहीं थी । 
सैन्ट्रल बे कों की स्थापना कम्पनी एक्ट के अनुसार ही हो सकती 
थी, न कि सहिकारिता एक्ट के अनुसार | साथ ह्वी इस वात का 
अनुभव हुआ कि देश को ग़ैरःसाख समितियों की भी अत्यन्त 
उण्यश्यकता है, उदाहराण।र्थ गृह-उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देने 
के लिये, खेतों की पेदावार को उचित मूल्य पर वेचने के लिये, 
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तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुए' देने के लिये सह- 
कारी समितियों को स्थापना की आवश्यकता प्रतीत हुई । किन्तु 
१६०४ के एक्ट में गैर-साख समितियों के संगठन के लिये कोई 
भी सुविधा न थी । इन सब दोपों को देखते हुये यह्‌ आवश्यक 
समभा गया कि एक नया एक्ट बनाया जाबे। अस्तु, १६१२ में 
दूसरा एक्ट बनाया गया जो अब तक भारतवपष में “प्रचलित है । 
केवल बम्बई, ( वम्बई एक्ट १६२५४ ) और बर्मा, ( बर्मा एक्ट 
१६२७ ) प्रान्तों ने अपने प्रान्तीय एक्ट बना लिये हैं। संयुक्त प्रान्त 
तथा मध्य प्रान्त में भी १६१२ के एक्ट में कुछ संशोधन कर दिये 
गये हैं । यह परिवतेन प्रत्येक प्रान्त ने अपनी आवश्यकतानुसार 
कर लिये हैं । एक्ट के अतिरिक्त प्रत्येक समिति अपने कार्य को 
सुचारु रूप से चलाने के लिये उप|नयम बनातो है । 


एक्ट के अनुसार प्रत्येक प्रान्त सहकारिता आन्दोलन की 
देख भाल के लिये रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकता है । रजिस्ट्रार का 
कार्य केवल समितियों को रजिस्टर करना ही नहीं है, वरन उनका 
निरीक्षण, तथा उनके आय-व्यय की जांच करना भी है। यदि 
वास्तव में देखा जावे तो सहकारिता आन्दोलन का सर्वे रूवां 
रजिस्ट्रार द्वी होता दै। सहकारिता के एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ के 
शब्दों में वह आन्दोलन का मित्र, पथ्-प्रद्शक, तथा उपदेशक 
है। रजिस्ट्रार की आधीनता में डिप्टी रजिस्ट्रार से लेकर आय 
व्यय निरीक्षकों तक वहुत से कर्मचारी होते हैं जो आन्दोलन की 
देख भाल करते रहते हैं। ( धारा ३ ) 
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रजिस्ट्रार को पंचायत के- भी अधिकार प्राप्त हैं, और समि- 
तियों के कगड़ों को या तो वह स्वयं सुनकर निर्णय दे देता है, 
अथवा और किसी को नियुक्त कर देता है। जब कभी कोई 
समिति टूट जाती है तो रजिस्ट्रार लिकीडेटर नियुक्त कर देता है। 
लिककीडेटर उस समिति की अन्‍्तेष्ट क्रिया करता है । 

एक्ट के-अनुसार कोई भो समिति जो अपने सदस्यों की 
श्रार्थिक उन्नति का प्रयत्न, सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुसार 
करने के लिए स्थापित की गई हो रजिस्टर की जा सकती है। 
बड़े बड़े व्यवसायी अथवा पूँजीपति इस एक्ट की आड़ में 
अपने धन्धों का संगठन सहकारी समितियों के रूप में न 
करलें, इस लिये वही सहकारी समितियां रजिस्टर की जा 
सकतीं हैं ज्ञिनके सदस्य किसान, कारौगर, अथवा छोटी हैसियत 
के आदमी हों । ( धारा ४ ) 

समितियों के सदस्यों का दायित्व परिमित तथा अपरिमित 
भी होसकता है. । यदि समिति साख का काम करती है और उस 
के सदस्य समिति न होकर व्यक्ति हैं, अथवा अधिकांश सदस्य 
किसान हैं, तो ऐसी समिति के सदस्यों का दायित्व अपरिमित 
होगा | अपरिमित उत्तरदायित्व का अर्थ यह है कि प्रत्येक सदस्य 
केवल अपन क़र्ज ही चुकाने का ज़िम्मेवार नहीं है. बरन्‌ उसको 
समिति का साट क़र्ज चुकाना होगा । उद्ाहरण के लिये यदि 
मान लिया जावे कि अनन्तपूर नामक गांव में एक सहकारी साख 
समिति स्थापित कीगई जिसके सदस्यों का दायित्व अपरिमित है; 
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कालान्तर में वह्‌ साख समिति दिवालिया होनाती है और उस 
की लेनी ( 855०६७ ) से देनी ([॥807॥065) अधिक हो जाती 
हैं। तो उस समय समिति का कोई भी लेनदार समिति के किसी 
एक सदस्य से अपना सारा ऋण वसूल कर सकता है । मान 
लीजिये कि अनन्तपूर साख समिति के और सब सदस्य अत्यन्त 
निर्धन हैं, केबल दो या तीन सदस्य ऐसे हैं. जिनके पास अधिक 
सम्पत्ति है, तो समिति के सारे ऋण दाता समिति का सारा क्र्जा 
उन धनी सदस्यों से वसूल कर सकते हैं, और उन सदस्यों को 
अपनी सारी सम्पत्ति भी बेचकर समिति का क़्र्ज़ां चुकाना पड़ेगा । 

यदि सहकारी समिति ऐसी है. जिसके सदस्य व्यक्ति भी हैं, 
तथा अन्य समितियां भी हैं; या फिर समिति के सदस्य अधिकतर 
किसान नहीं हैं, तो उन समितियों के सदस्यों का दायित्व उनके 
हिस्सों के मूल्य से अधिक नहीं होगा। यदि किसी सदस्य ने किसी 
परिमित दायित्व वाली समिति में १०) रुपये का हिस्सा लिया हूँ 
ओर उसने हिस्से का पूरा मूल्य चुका दिया हें तो उसको किसी 
दशा में भी अधिक कुछ नहीं देना दोगा। ( धारा ४ ) 

इस आशंका को दूर करने के लिये कि कहीं कोई व्यक्ति- 
विशेष, सहकारी समिति पर अपना एक्राविपत्य न जमाले यह 
नियम बना दिया गया है कि परिमित दायित्व वाली समितियों 
में कोई एक सदस्य अधिक से अधिक, मूल धन के बीस प्रति शत 
के हिस्से, (यदि कोई समिति चाहे तो उपनियम बनाकर 
इससे भी कप्त रक्तम निश्चित कर सकती है ) या एक इज़ार 
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रुपये के हिस्से ( इनमें जो रक्तम भी कम द्वो ) खरीद सकता है । 
बम्बई प्रांतीय एक्ट के अनुसार साधारण समितियों के लिये 
यह रक्तम ३ हज़ार रुपये, तथा ग्रह निर्माण समितियों के लिये 
दस हज़ार रुपये निश्चित की गई है । किन्तु यह पाबन्दी केवल 
व्यक्तियों के लिये है, समितियों के लिए कोई भी पाबन्दी नहीं है। 
सदस्य समितियां चाहे जितने भी मूल्य के हिस्से खरीद सकती 
हैं । ( धारा पांच ) 

जिन समितियों के सदस्य केवल व्यक्ति हैं वे तभी रजिस्टर 
की जासकती हैं जब कि नीचे लिखी बातें पूरी हों ( धारा ६ ):-- 

(ञ्र ) समिति के कम से कम दस सदस्य हों और उनकी 
आयु १८ वर्ष से कम न हो । 

(व ) यदि समिति साख का काम करना चाहती है तो 
सदस्यों का एक द्वी गांव, समीपवर्ती गांवों के समूह, अथवा एक 
क़स्त्रे का निवासी होना आवश्यक है। यदि सदस्य एकद्दी स्थान 
के निवासी नहीं है तो उनका एकद्दी जाति, पेशे, अथवा क्रौम का 
होना आवश्यक है। किन्तु रजिस्ट्रार को यह अधिकार है कि 
यदि वह चाहे तो ऐसी समिति को भी रजिस्टर करले जिसमें 
भिन्न भिन्न जातियों के सदस्य हों। «& 

(क) समिति का ध्येय अपने सदस्यों की आर्थिक स्थिति को 
सहकारिता के द्वारा सुधारना द्वोना चाहिये | 

। न समितियों के सदस्य अन्य समितियां भीं हैं, और व्यक्ति 
भी हैँ, उसके लिये यह शर्तें लागू नहीं हैं । 
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जिन समितियों में केवल व्यक्ति हो सदस्य हों उसकी रजिस्ट्रो 
के लिये कम से कम दस व्यक्तियों को अपने हस्ताक्षर सहित 
रजिस्टार को प्रार्थना पत्र देना चाहिये | ज्ञिन समितियों में व्यक्ति 
तथा समितियां दोनों हो सदस्य हों उनको रजिस्ट्री के लिये व्यक्ति 
तथा सांमतियों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर होना आवश्यक हैँ । 
प्राथेनापत्र के साथ द्वो समिति के उपनियमों को भो भेजना 
चाहिये | ( धारा आठ ) जब रजिस्ट्रार को यद्द निश्चय हो जाता 
है कि सब काये नियमानुसार हुआ हैँ तो वह्‌ समिति को रजिस्टर 
कर लेता है, और समिति अपना कार्य आरम्भ कर सकती है । 
रजिस्टार समिति को एक सर्टिफिकेट देता है. जो समिति के 
रजिस्टर होने का प्रमाण होता है । ( धारा & और १० ) यदि 
रजिस्टार किसी कारण वश समिति को रजिस्टर करने से इन्कार 
करता है तो सप्तिति के सदस्य दो मास के अन्दर प्रान्तीय 
सरकार से इस विपय में अपोल कर सकते हैं। ( धारा ६ ) 

समितियों के उपनियम समितियों की अन्दरूनी बातों से 
सम्बन्ध रखते हैं। समिति के सदस्यों से समिति का सम्बन्ध 
तथा अन्य भोतरी बातों को निर्धारित करने के लिये उपनियम 
बनाये जाते हैं । किन्तु ईन उपनियमों से समिति तथा बाहर 
वालों के सम्बन्ध निर्धारित नहीं होते । मानलो कि समिति के 
उपनियमों में उधार पर कोई भी वस्तु बेचने की मनाही ही ओर 
यदि किसी बाहर वाले की कोई वस्तु साख पर देदी गई हो,तो इस 
नियम के होते हुए भी समिति अपना रुपया बसूल कर सकती हूँ । 
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जो समितियां कि परिमित दायित्व बाली होंगी उनके नाम के 
आगे लिमिटेड लिखा रहेगा और रजिस्ट्रार किन्हीं दो समितियों 
को एकही नाम न रखने देगा । 


समिति का सदस्य वही व्यक्ति होगा जो कि या तो रजिस्टर 
किये जाने के समय हस्ताक्षर करने बालों में से हो, अथवा उप- 
नियमों के द्वारा बनाया गया हो । भारतवर्ष के कुछ प्रांतों में ऐसी 
समितियां हैं जिनमें हिस्से होते हैं और कहीं कहीं हिस्से नहीं भी 
होते, केवल प्रवेश फ़ीस होती है । 








सहकारी साख समितियों तथा अन्य प्रकार की समितियों 
में एक मनुष्य की एक ही बोट होती है । सहकारी समितियों में 
हिस्सों के मूल्य के अनुपात में बोट देने का अधिकार नहीं होता। 
जब कि कोई समिति किसी दूसरी समिति की सदस्य होती है तो 
बह अपने किसी प्रतिनिधि को उस समिति के कार्य में भाग लेने 
के लिये भेजती है । ( धारा १३ ) 

भूतपूर्व सदस्य, सदस्य न रहने के दो वर्ष उपरान्त तक सह- 
कारी साख समिति ( अपारमित दायित्व ) के ऋण के लिये 
उत्तरदायी होता दे । बह केवल उस समय तक के लिये हुए ऋण 
का हो ज़िम्मेदार होता है. जब तक कि बढ सदस्य था। ( २३ ) 

स्वर्गीय सदस्य की सम्पत्ति, अथवा उनके उत्तराधिकारी, एक 
वर्ष तक झत सदस्य के व्यक्तिगत ऋण को चुकाने के लिये उत्तरदायी 
हैं । किन्तु समिति का सम्मिलित वाहरी ऋण (जिसको अपरि- 
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मित दायित्व वाली समितियों के सदस्यों को चुकाना होता है ) 
मत सदस्य की सम्पत्ति, अथवा उसके उत्तराधिकारियों से उसी 
दशा में वसूल किया जासकता है, जब कि साधारण रूप से अदा- 
लत में मुकदमा चलाकर डिगरी करवाई जावे | किन्तु बर्मा तथा 
बम्बई के प्रान्तीय एक्टों के अनुसार समिति का लिक्टीडेटर मत 
सदस्य की रियासत से समिति के सम्मिलित ऋण का बह भाग 
कि जो सदस्य को देना है वसूल करसकता है । ( धारा २४ ) 

समितियों के हिस्से स्वन्त्रता पूवक बेचे नहीं जासकते । 
समिति के हिस्सों के बेचने के विपय में कुछ प्रतिबन्ध एक्ट ने 
लगाये हैं, और कुछ समितियां ( उपनियम बनाकर ) लगाती हें । 
( घारा १४ ) 

परिमित उत्तरदायित्व वाली समितियों में यह नियम है. कि 
कोई भी बाहरी मनुष्य हिस्से उतने ही मुल्य के खरीद सकता हद 
जितने मल्य से अधिक के हिस्से खरीदने का किसी को अधिकार 
नहीं है। मानलो कि नियमानुसार कोई भी मनुष्य १०० रुपये से 
अधिक के हिस्से नहीं लेसकता, तो कोई भी बाहरी मनुष्य सदस्यों 

रुपये से अधिक के हिस्से नहीं खुरीद सकेगा । 

अपरिमित दाग्रित्व वाली समितियों का कोई सदस्य तब तक 
अपना हिस्सा दूसरे को नहीं देसकता जब तक उसंको दिस्सा 
लिये हुये एक वर्ष न होगया हो | फिर भी उसे हिस्सा समिति 
को, अथवा समिति के किसी सदस्य को ही देना होगा | किसी 
बाहरी आदमी को वह हिस्सा नहीं वेच सकता । ( धारा १४ ) 
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रजिस्टडे समितियों को अपना आय व्यय रजिस्ट्रार द्वारा 
निश्चित किये हुये ढंगे पर रखना होता है । रजिस्ट्रार द्वारा मनो- 
नीत किया हुआ आय--व्यय निरीक्षक आय-व्यय निरीक्षण 
करता है। ( धारा १७ ) 


सहकारी समितियों को निम्न लिखित विशेष सुविधायें प्राप्त हैं:- 
सहकारी समितियों को अपना रुपया वसूल करने की कुछ सुवि- 
धायें प्रदान की गई हैं । यदि समिति न क्रिसों वर्तमान सदस्य 
अथया भूतपूर्व सदस्य का बीज अथवा खाद उधार दिया है, 
अथवा बीज और खांद मोल लेने के लिये रुपया उधार दिया 


न 


है, तो समिति को उस रुपये अथवा खाद और बीज के द्वारा 
उत्पन्न की हुई फ़तलल से अ्रपना रुपया वसूल करने का प्रथम 
अधिकार होगा । यदि वह सदस्य और किसी का भी 
क्रदार है, तो वह लनदार उस फ़सल को,जों कि समिति के बीज 
या खाद से पैदा करी गई है कुक नहीं करवा सकता। इसी प्रकार 
यदि समिति ने सदस्यों को बैल, चारा, खेती बारी तथा उद्योग 
धन्धों में काम आने वाले यंत्र, और उद्योग-घंधों के लिये कच्चा 
माल उधार दिया हैं, अथवा इन वस्तुओं को खरीदने के लिये 
रुपया उधार दिया है, तो उन वस्तुओं पर,तथा उस कच्चे माल के 
द्वारा तैयार किये हुये पक्के माल पर, समिति का प्रथम अधिकार 
होगा । किन्तु कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक मुकदमे में यह रूलिंग दे 
दी कि जब तक कि समिति अदालत से डिगरी न कराले तब तक 
वह ओर लेनदारों को डिगरी कराने से नहीं रोक सकती । इस 
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रूलिंग के कारण सहकारिता आन्दोलन में कार्य करने वालों को 
यह अनुभव होने लगा है कि एक्ट में इस आशय का सुधार होना 
चाहिये, बम्बई प्रान्तीय एक्ट में इस आशय का संशोधन कर 
दिया गया है। बम्बई प्रान्त में समिति का केवल ऊपर लिखी 
वस्तुओं के लिये,दिये हुए ऋण पर ही प्रथम अधिकार नहीं होता, 
वरन सत्र प्रकार की चीज़ों के लिये दिये हुए ऋण पर अधिकार 
होता है । किन्तु यह प्रथम अधिकार सरकारी मालगुज़ारी, 
ज़मींदार की लगान, तथा किसी ऐसे लेनदार के अधिकार को नए् 
नहीं करता जिसने यह न जानते हुए कि इस वस्तु पर समिति का 
अधिकार है उसको खरीद लिया हो । ( धारा १६ ) 


समिति के सदस्य का हिस्सा कोई भी लेनदार अपने ऋण के 
लिये कुक नहीं करवा सकता । किसी भी वर्तमान अथवा भूतपूबे 
सदस्य के जमा किये हुए रुपये तथा उसके लाभ के हिस्से को ऋण 
के बदले में ले लेने का समिति को अधिकार है । बादरी लेनदार 
कुर्की कराकर इस रुपये को नहीं लेसकता। (घारा २०-२१ )। 


किसी सदस्य के मरने पर अपरिमित दायित्व वाली समिति 
को यह अधिकार द्वोगा कि वह चाहे तो मत सदस्य के वारिस 
को हिस्सा दे दे अथवा उसका मूल्य चुका दे। किन्तु परिमित 
दायित्व वाली समिति को मत सदस्य के उत्तराधिकारी को 
अवश्य ही हिस्सा देना होगा । ( धारा २२ )। 


सहकारी समिति के लाभ पर इनकमटैक्स तथा सुपर-टेक्स 
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नहीं लिया जाता, और न सदस्यों के लाभ पर टेक्स लिया 
जाता है। 

सहकारी समिति केवल अपने सदस्यों को द्वी कर्ज दे सकती 
है, किन्तु रजिस्ट्रार की आज्ञा लेकर समिति दूसरी समितियों को 
भी कर्ज दे सकती है। विना रजिस्ट्रार की आज्ञा के अपरिमित 
दायित्व वाली समिति चल जायदाद्‌ (7॥07९७७|९ 970०१) 
की जमानत पर कर्ज नहीं दे सकती ( धारा २६ ) | 

सहकारी समितियां अपने उपनियमों के द्वारा निश्चित रक्तम 
से अधिक ऋण और डिपाज़िट नहीं ले सकती । इसी कारण 
प्रत्येक समिति प्रति वर्ष अपनो साख निर्धारित करती है । 
सहकारी साख समितियां उन व्यक्तियों का रुपया डिपाज़िट कर 
सकती हैं जो सदस्य नहीं हैं। ( घारा ३० )। 

समिति निम्न लिखित स्थानों में अपना धन जमा कर सकती 
है, अथवा लगा सकती है । 

(१) सरकारी सेविंगस बैंक । (२) टूस्टी सिक्‍योरिटी | 
(३) किसी अन्य सहकारी समिति के हिस्सों में । (४) किसी 
भी बैंक में जिसमें रुपया जमा करने की अनुमति रजिस्ट्रार ने दे 
द्री हो । ( धारा ३२ )। 

साधारणतया समिति का लाभ तथा उसका जमा किया 
कोप बांटा नहीं जा सकता, केवल निम्न लिखित दशाओं में बह 
बांटा जा सकता है । 
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'परिमित दायित्व वाली समितियों में एक चौथियाई लाभ 
रक्षित कोष ( ॥९३९।ए७ पिते ) में जमा करने के उपरान्त 
सदस्यों में बांदा जा सकता है। किन्तु इसके लिये भी रजिस्ट्रार 
की अनुमति लेनी पड़ती है। यह प्रतिबंध इस कारण लगाया 
गया है कि कहीं सदस्यों का उद्देश्य केवल अधिकाधिक लाभ प्राप्त 
करना ही न हो जाये । 

अपरिमित दायित्व वाली समितियों में लाभ प्रान्तीय सरकार 
की आज्ञा से द्वी बांटा जा सकता है। प्रान्तीय सरकार साधारण” 
आज्ञा ( जनरल परमिशन ) भी दे सकती है। प्रत्येक प्रान्त ने 
यह नियम बना दिया है कि प्रत्येक समिति जिसके व्यापार में 
लाभ होता है लाभ का कुछ अंश रक्षित कोप में रक्खेगी। रक्तित 
कोष समिति के भंग द्ोोजाने पर भी सदस्यों में बांटा नहीं 
जा सकता। 

रक्षित कोष या तो समिति के व्यापार में लगाया जाता है, या 
रजिस्ट्रार के पास रहता है अथवा रजिस्ट्रार की आज्ञा से और 
कहीं जमा कर दिया जाता है। समिति के भंग हो जाने पर समिति 
के ऋण को चुका कर जो रुपया बचे, उसका उपयोग समिति के 
निर्णय के अनुसार होगा यदि समिति इसका निर्णय न कर सके 
तो रजिस्ट्रार जिस प्रकार उस धन का उपयोग करना चाद्दे कर 
सकता है । कुछ प्रान्तों में यह नियम है. कि यद्‌ समिति क्िसो' 
अन्य सहकारी संस्था की सदस्य हो तो रक्षित कोष का बचा हुआ 
रुपया उसको दे दिया जावे । 
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ऐक्ट के अनुसार प्रत्येक समिति चौथियाई लाभ रक्षित कोप 
में रखने के उपरान्त लाभ का १० प्रति शत दान तथा सावेजनिक 
कार्यों पर उयय कर सकती है। वे कार्य निम्न लिखित हो सकते 
हैं:-- निर्धनो को सहायता, साबजनिक शिक्षा, गांवों तथा उन 
खानों में जहां समितियां हैं। ओपधि मुक्त बटवाने का प्रबंध, 
तथा अन्य सावजनिक द्वित के काये। कोरी धार्मिक पूजा अथवा 
धार्मिक शिक्षा पर वह रुपया व्यय नहीं किया जा सकता। 
(धारा ३५ ) । 

यदि उस ज़िले का ज़िलाधीश जिसमें कि समिति हो जांच के 
लिये प्रार्थना करे, यदि समिति की पंचायत प्राथेनापत्र भेजकर 
जांच करवाना चाहे, अथवा समिति के एक तिहाई सदस्य जांच 
करवाना चाहें, तो रजिस्ट्रार को स्वयं या अपने किसी आधीनख 
कर्मचारी से अवश्य जांच करवानी होगी । वैसे रजिस्ट्रार को 
अधिकार है कि वह्‌ जब चाह्दे समिति की जांच कर सकता है। 
(घारा ३५ )। 

समिति के किसी भी लेनदार को यदइ अधिकार है कि वह 
समिति के हिसाब का, रजिस्ट्रार, अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी 
कर्मचारी से निरीक्षण करवावे । किन्तु लेनदार को जांच करने 
का व्यय देना होगा और उतना रुपया उसको पहिले जमा करना 
पड़ेगा । ( धारा ३६ ) 

रजिस्ट्रार निम्न लिखित दशाओं में किसी भी समिति को 
भंग कर सकता है । 
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(१) यदि किसी लेनद्ार की प्रार्थना पर रजिस्ट्रार ने जांच 
करवाई हो और उससे यह्‌ प्रतीत हो कि समिति को भंग कर 
देना चाहिये, तो वह भंग कर सकता है। 


(२) यदि समिति के तीन चौथियाई सदस्य समिति को भंग 
करदेने की प्रार्थना करें तो समिति भंग होजाती है । भंग करने 
की आज्ञा के विरुद्ध कोई भी सदस्य प्रान्तीय सरकार से प्रार्थना 
कर सकता है। किन्तु भंग होने के दो मास के उपरान्त अपील 
नहीं सुनी जाती । ( धारा ३६ )। 


(३ ) यदि समिति के सदस्यों की संख्या १० से कम होजाबे 
तो समिति खतः ही भंग दहोजाती है । ( धारा ४० ) 


समिति के भंग द्दोजाने के उपरांत वे सब सुविधायें जो कि 
समिति को प्रदान को गई हैं नहीं रहतीं । जब समिति भंग हो 
जाती दै तत्र रजिस्ट्रार एक लिक्टोडेटर नियुक्त करता है जो 
उसका शेष कार्य करता है । लिक्टीडेटर का यद कर्त्तव्य होता है 
कि वह समिति की सम्पत्ति तथा देनी ( ,/80]0९५ ) का 
हिसाव बनावे, ज्ञिन लोगों पर समिति का रुपया बाक़्ों है 
उनसे वसूल करे, जिनकी समिति ऋणी है उनका ऋण चुकाबे, 
तथा सदस्यों के दायित्व को निश्चय करे, और उनसे रुपया वसूल 
करे। ( घारा ४२ और ४२ ) । 


इंडिया एक्ट ने प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार देदिया है 
कि वे सहकारो समितियों तथा उनके सदस्यों के कगड़ों को निबटाने 
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के लिये कुछ नियम बनादें। सभी भ्रांतों ने इस आशय के नियम 
बना लिये हैं । सहकारी समितियों के लिये यह नियम अत्यन्त 
आवश्यक हैं । सहकारी समितियों का उद्देश्य निर्थन मनुष्यों की 
आर्थिक अवस्था का सुधार करना है, उनमें स्वावलम्बन का भाव 
जाग्रूत करना, तथा उन्हें मितव्ययिता का पाठ पढ़ाना है। यह 
उद्देश्य तब तक्॒ कभी पूरा नहीं हो सकता जब तक कि यह लोग 
मक़दमेबाजी में व्यय करते रहेंगे । रजिस्ट्रार निम्न-लिखित 
मगड़ों का निबटारा कर सकता है । 


(१) जिससे समिति के व्यापार का सम्बन्ध है। 


(२) जिसमें सदस्यों का आपस में किसी वात पर भगड़ा हो 
भूतपूर्व रूदस्यों में कोई झगड़ा हो, अथवा समिति के पंचों 
में कोई भगड़ा हो । यदि सदस्य, भूतप्‌र्व सदस्य,द्ों ने वाले सदस्य 
पंचायत तथा समिति के कर्मचारियों के अतिरिक्त और किन्‍्हीं में 
मंगड़ा हो, तो रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा नियुक्त मनुष्य 
तय नहीं कर सकते । उसके लिये साधारण अदालतों में 
जाना होगा। 


रजिस्ट्रार या तो स्वयं इन झंगढ़ों को तव कर सकता है. 
अथवा एक पंच या तीन पंच नियुक्ति कर सकता दूँ जो भगड़ा 
तय कर दें। 


प्रत्यक पेशी के लिये बादियों को उचित नोटिस दिया जाता 
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है । रजिस्ट्रार अथवा पंचों को शपथ लेने, तथा वादियों और 
गवाहों को उपस्थिति होने के लिये आज्ञा देने का, तथा कागज़ों 
को मंगवाने का अधिकार है। यदि एक वादी उपस्थिति नहीं होता 
तो उसकी अनुपस्थिति में फेसला किया जा सकता है। गवाही 
के लिये गवाह के उपस्थित न होने पर उसके विरुद्ध काय्यवाह्दी 
की जा सकती है। रजिस्ट्रार तथा पंच ऐबोडेन्स ऐक्ट के नियर्मो 
को मानने के लिये वाध्य नहीं हैं । 


यद्यपि रजिस्ट्रार तथा पंचों पर कानूनी बंधन लागू नहीं दे 
फिर भी उनको यह प्रयत्न करना चाहिये कि बे दोनों बादियों 
एक को दूसरे के सामने भलत्नी भांति सुनें । प्राइवेट 
रूप से जो कुछ भी भूगड़े के विषय में ज्ञात हुआ हो उसका 
उपयोग नहीं करना चाहिये । रजिस्ट्रार को तथा पंचों को यह भी 
अधिकार है कि केवल कानून को द्वी न देखें वरन्‌ वस्तु परिस्थिति 
को भो देखें। फ़ैसला लिखित होना चाहिये उस पर स्टेम्प नहीं 
होता | वकीलों का इन मुक़दमों में आज्ञा मिलने पर ही आना 
हो सकता है । बम्बई में वकील इन मुक्तदमों में किसी दशा में 
भी नहीं आ सकते । 


यदि रजिस्ट्रार ने कोई पंच नियुक्त किया हो तो उसके फैसले 
के विरुद्ध अपील रजिस्ट्रार से अपील की जा सकती है किन्तु 
रजिस्ट्रार के फ़ैसले के विरुद्ध अपील नहीं होती। बम्वई में 
रजिस्ट्रार के फ़ैसले के विरुद्ध अपील प्रान्तीय सरकार से हो 
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सकती है। रजिस्ट्रार के फैसले ठीक उसी तरह लागू होते हैं जिस 
तरह कि अदालत के | ( धारा ४३ उपधारा यल ) 

रजिस्ट्रार के फ़ैसले के विरुद्ध केवल दो अवस्थाओं में प्रान्तीय 
सरकार से अपील की जा सकती है। (१) जब रजिस्ट्रार किसी 
समिति को रजिस्टर करने से इनकार करे। (२) जब रजिस्ट्रार 
किसी समिति को भंग करदे । आज्ञा से दो मद्दीने तक॑ अपील 
हो सकती है। 


पांचवा परिच्छेद 
कृषि सहकारी साख समितियां 


१६०४ में जब सहकारिता आन्दोलन का श्री गणेश किया 
गया तो केवल यह लक्ष्य था कि ग्रामीण ,जनता की सम्मिलित 
साख का उपयोग करके ग्रामीण जनता के लिये साख की समस्या 
हल करदी जावे। अन्य धघंधों की भांति खेती बारी में भी पूँजी 
उधार लेने की आवश्यकता पड़ती है। भारतीय कृषक की निर्धनता, 
उसका अशिक्षित द्दोना, तथा मद्ाजन का भयंकर ऋण उसको 
महाजन का क्रीत दास बना देता है । इसी कारण भारत सरकार 
ने सहकारी साख समितियों की स्थापना करवाई | 


सहकारी कृषि साख समिति के सदस्य वे द्वी द्वो सकते हैं, जो 
खेती-बारी में लगे हों तथा एक द्वी गांव अथवा समीपवर्ती गांवों 
में रहते द्वों । प्रत्येक गांव का निवासी एक दूसरे की आर्थिक 
स्थिति से भली भांति परिचित होता है तथा एक दूसरे के चरित्र 
के बिषय में भी जानकारी रखता है । रेफ़ीसन सहकारी साख 
समितियां अपरिमित दायित्त्र वाली होती हैं इस कारण यह 
नितान्त आवश्यक है. कि सदस्य एक दूसरे के चरित्र तथा आर्थिक 
स्थिति से भलो भांति परिचित हों । यदि सदस्य एक दूसरे 
के चरित्र तथा श्रार्थिक स्थिति को भली भांति न जानते हों तथा 
एक दूसरे में विश्वास न करते दवों तो बे अपरिमित दायित्व कभी 
स्वीकार न करेंगे । अपरिमित दायित्व के सिद्धान्त अनुसार 
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प्रत्येक सदस्य समिति के ऋण को सामूद्दिक तथा व्यक्तिगत रूप 
से चुकाने के लिये वाध्य है । 

यही कारण है कि कोई नवीन सदस्य तभो समिति 
में लिया जा सकता है जब कि और सब सदस्य उसको सदस्य 
बनाने के पक्ष में हों। सहकारी साख समिति का सिद्धान्त यह है 
कि प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य के कार्यों का उत्तरदायी बन जाता 
है, इस कारण सर्व सम्मिति से द्वी किसी नत्रीन सदस्य को चुना 
जाता है। अधिकतर एक गांव में एक ही साख समिति स्थापित 
की जाती है, किन्तु यदि गांव बहुत बड़ा हो जिसके कारण 
एक समिति सब वर्गों के लिये उपयोगी न हो सके तो एक 
से अधिक समितियां भी स्थापित की जा सकती हैं। भिन्न भिन्न 
जातियों, तथा भिन्न भिन्न धर्मावलम्बियों को प्रथकु समितियां 
स्थापित की जा सकती हैं । किन्तु सहकारिता आन्दोलन में 
कार्य करने वाले सरकारी तथा ग़ैर-सरकारी कार्यकर्त्ता इस प्रकार 
की समितियों को प्रोत्साहन नहीं देते । सैन्टरल वेंकिंग इनकायरी 
कमेटी की सम्मति में किसी विशेष ज्ञाति, पेशे, तथा धर्मा- 
वलम्बियों की साख समितियां स्थापित करना उचित नहीं है। 
गांव में जितने भी मनुष्य हों उन सच की एक हो समिति होना 
अश्रावश्यक है । ऐसी साख समिति गांव के प्रत्येक मनुष्य को एक 
आर्थिक सूत्र में बांध कर उनमें प्रेम-भाव उत्पन्न करती है। 

समिति का प्रबंध करने का अधिक्रार साधारण सभा तथा 
प्रबंध कारिणी सभा अर्थात पंचायत को होता है। साधारण-सभा 
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सब महत्व पूर्णा प्रश्नों पर अपना स्पष्ट मत दे देती है और पंचायत 
साधारण सभा की आज्ञाओं का पालन करती है । वस्तुत 
साधारण सभा केवल नीति निर्धारित करती हैं, और पंचायत 
सारा काये करती है । 


प्रबंध कारिणी समिति निम्न लिखित कार्य करती है :-- 


(१) वह सदस्यों को हिस्से देती दे तथा उनको समिति का 
सदस्य बनाती है । 

(२) आ्राम से डिपाज़िट लेनेका प्रयत्न करतो है, तथा सैन्दल 
9 ॥ लत 
बेंक से ऋण लेने का प्रबन्ध करती है । पंचायत का सबसे महत्व 
पूर्ण कार्य यद्द है कि बह सदस्यों तथा अन्य ग्राम निवासियों को 
समिति में रुपया जमा कमा करने के लिये प्रोत्साहित करतो है । 

(३) जत्र कभी आवश्यकता दो तो साधारण सभा का 
आयोजन करती है | 

(४) पंचायत यह भी निश्चय करती है कि किन सदस्यों को 
कितने समय के लिए उधार दिया जावे । साथ ही पंचायत 
उस अवधि के अन्त में ऋण के रुपये को वसूल करती है । 

(४) पंचायत समिति के आय व्यय का दिसातर रखती है। 


(६ ) समिति सम्बन्धी कार्यों में रजिस्ट्रार से लिखा पढ़ी 
करती है। 


(७) जो सदस्य कि सम्मिलित रूप से आवश्यक वस्तुओं 
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को खरीदना चाहते हैं तथा खेत की पैदावार को वेचना चाहते हैं 
उनके लिये दलाल का काम करती है । 


सदस्यों में मितव्ययिता का प्रचार करती है तथा उन्हें अपनी 
बचत को जमा करने के लिये उत्साहित करती है । 


पंचायत, सरपंच तथा मंत्री का निर्वाचन करती है। सरपंच 
समिति के सारे कार्य की देख भाल रखता है तथा मन्त्री समिति 
का दिसाव रखता है । 


समिति प्रवेश फ्रीस, हिस्सों का मूल्य, डिपाज़िट, तथा ऋण 
के द्वारा कार्यशील पूँजी उगाइती है। समिति का रक्षित कोष भी 
समिति की कार्यशील पूजी को बढ़ता है । प्रवेश फ़ीस नाम मात्र 
की होती है और प्रारम्भिक व्यय के लिये लीजाती है, जो समिति 
की स्थापना करते समय करना पड़ता है । कुछ प्रान्तों में 
सदस्यों को हिस्से खरीदने पड़ते हैँ और कुछ प्रांतों में हिस्से नहीं 
होते । पंजाब, संयुक्त प्रांत, और बर्मा के अधिकतर भाग में, तथा 
मद्रास में, समितियां हिस्से वाली द्ोती हैं । अन्य प्रांतों में दविस्से 
तथा गैर हिस्से वाली समितियां दोनों दी दृष्टिगोचर होती हैं। 


भारतवर्ष में सहकारी साख समितियां हिस्से वाली होनी 
चाहिये अथवा गौर हिस्से वाली यह विचारणीय विपय है | कुछ 
विद्वानों का मत है कि समितियां हिस्से वालो होनी चाहिये 
क्योंकि हिस्सों को बेचकर थोड़ी कार्यशील पूँजी इकट्ठी करलो 
जाती है। समिति अपनी पूँजी सदस्यों को ऋण स्वरूप देकर 
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उस पर लाभ उठाती है और अप्रत्यक्ष रूप से रक्षित कोफ 
को वृद्धि दोतो दै। सदस्य समिति के कार्यों में विशेष चाव 
से भाग क्षेने लगते हैं क्योंकि बे उसे अपनी वस्तु सममते हैं 
यद्द सब ठीक है, किन्तु भारतवर्ष में गांवों में रहने बाले इतने निर्धन 
हैं कि वे किसी प्रकार भी हिस्से का मूल्य नहीं चुका सकते, 
ऐसी श्रवस्था में यद्दि हिस्से वाली समितियां स्थापित की जावेंगी 
तो वे ईमानदार तथा परिश्रमी किसान जो कि निधन हैं सदस्य न 
बन सकेंगे । लेखक के विचार से गैर हिस्से वालो समितियां दी 
उपयुक्त होंगी । यदि सदस्यों को सहकारिता के सिद्धान्तों की 
भली भांति शिक्षा दीजाबे तो वे समिति के कार्य में अधिक भाग 
लेने लगेंगे और उन में मितव्ययिता के भाव जाग्रृत हो सकेंगे । 
सदस्यों को सदस्य बनाते समय यह भी बतलाना चाहिये कि साख 
समिति केवंल ऋण देने के द्वी लिये नहीं है, सदस्यों को उसमें 
रुपया भी जमा करना चाहिये । 
साख समिति का कोई सदस्य एक निश्चित रक्तम से अधिक 
के हिस्से नहों खरीद सकता । प्रत्येक सदस्य को केवल एक बोट 
देने का अधिकार द्वोता दै। प्रवेश फ़ोस तथा हिस्सों के मूल्य से 
समिति के पास नाम मात्र को पूँजी इकट्ठी द्वोती है इस कारण 
समितियां अधिकतर ऋण आर डिपाज़िट के द्वारा अपना काम 
चलाया करतो हैं । ज्ितनी ही अधिक कोई समिति डिपाज़िट 
श्राकर्षित करे उतनी द्वी उसकी सफलता समभी जानी चाहिये क्यों- 
कि डिपांज़िट तभो अधिक जमा द्वोंगीं जब कि जनता को समिति 
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का भरोसा होगा, और उसकी आर्थिक स्थात में विश्वास हांगा। 
साख समितियों का आदश यह होना चाहिये कि वे अपनी आव- 
श्यक्ता के लिये पूँज़ों का खयं हो प्रबन्ध करें। जब तक कि साख 
समितियां डिपाज़िट आकर्षित करके अपनो आवश्यकता के अनु- 
सार पूँजी जमा नहीं कर सकती तबत्र तक उन को निर्बल ही 
समभना चाहिये । जमा करने से ग्रामीण जनता तथा सदस्यों में 
मितव्ययिता का भाव जागृत होता है। भारतवर्ष में अभी तक बंबई 
प्रान्त को छोड़ और किसी प्रांत में समितियों ने डिपाज़िट आक- 
पिंत नहीं कर पाई हैं । साख समितियां ग़ेर सदस्यों से भी डिपा- 
'जट लेती हैं, किन्तु सैन्ट्ल बेकिंग इनकायरी कमेटी का यह मत 
है कि सहकारी साख समितियों को अधिक सूद देकर डिपाज़िट 
आकर्षित न करना चाहिये । क्योंकि यदि समितियां डिपाज़िट पर 
अधिक सद देंगी तो सूद की दर गांवों में न घट सकेगी जिसकी 
अत्यन्त आवश्यकता है। जब तक कि सेन्ट्रल बेंक सुसंगठित 
न हों तव तक वे साख समितियों को पूँजी के सन्तुलन केन्द्र नहीं 
वन सकते । और जब तक कि सैन्‍्ट्रल बैंक समितियों की आव- 
श्यकता से अधिक पूँजी का उचित उपयोग करने के योग्य न हो 
जाबें, तथा आवश्यकता पड़ने पर समितियों को शीघ्र ही पूजी 
देन की याग्यता प्राप्त न करलें, तब तक गोर सदस्यों से डिपाज़िट 
लना जोखिम का काम हैं । क्योंकि तनिक भी सन्देह हो जाने पर 
गैर सदस्य अपना रुपया लेने को दोड़ पड़े गे 


समिति के प॑चों को कोई बेतन नहीं दिया जाता केवल मंत्री को 
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थोड़ासा वेतन दिया जाता है। मंत्री यदि उसो गांव का रहने वाला 
हो तो अच्छा है क्‍योंकि वह सदस्यों से भलो भांति परिचित 
दोगा परन्तु गांव के पटवारी को किसी भी अवस्था में मन्त्री न 
बनाना चाहिये, क्योंकि पटवारी का गांव में बहुत प्रभाव होता हे 
इस कारण सम्भव है कि वह पंचायत के अनुशासन में न रहे 
आर सदस्य उससे दबते रहें | यदि गांवकी समितिमें कोई शिक्षित 
सदस्य हो तो उसको मन्त्री वनाया जाना चाहिये परन्तु यदि कोई 
सदस्य न मिले तो गांव के शिक्षक को मन्त्री बनाना चाहिये । 
यह तो पूर्व ही कद्दा जा चुका है कि सहकारी साख समितियों 
की स्थापना लाभ की दृष्टि से नहीं को जाती, इसी कारण अप- 
रिमित उत्तर दायित्व वालो समितियों में तो लाभ बांटा ही नहीं 
जाता, और यदि बांटा भी जाताहै तो प्रान्तीय सरकार की आज्ञा 
लेकर । परिमित दायित्व वाली समितियां लाभ बांट तो सकतीं हैं 
परन्तु उनको भी यथेष्ट धन रक्षित कोप में जमा करना पड़ता है | 
सहकारी साख समितियों का प्रत्रंध व्यय बहुत कम होने के 
कारण तथा लाभ न बांटने के कारण रक्षित कोप यथेष्ट जमा हो 
जाता है। प्रत्येक साख समिति के लिये रक्षित कोप अत्यन्त 
आवश्यक है । जब तक कि समिति के पास यशेष्ट कोष 
न हो जावे तब तक कह सबल नहीं वन सकती। रक्षित कोष 
किसी भी अबस्था में बांटा नहीं जा सकता; उसका उपयोग समिति 
के का में द्वानि होने पर उसे पूरा करने में होता है, यदि किसी 
देनदार से रुपया वसूल नहीं हुआ अथवा किसी वस्तु के बेचने 
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में हानि हो गई तो रक्षित कोष से उसको पूरा किया जाता है। 
यदि समिति भंग हो जाबे तो भी या तो रक्षित कोष किसी अन्य 
सहकारी समिति को दे दिया जाबेगा, या रजिस्ट्रार की अनुमति 
से किसी साबजनिक काये में व्यय कर दिया जावेगा। साधारण- 
तया परिमित दायित्व वाली समितियां अपने रक्षित कोष को 
अपने व्यापार में न लगाकर बाहर किसी बेंक में रखती हैं किन्तु 
ऐसा वे ही समितियां करती हैं जो कि ग़ैर सदस्यों का रुपया भो 
जमा करती हैं । किन्तु अ्रपरिमित दायित्व वाली समितियां रक्षित 
कोप के धन को अपने निजी काय में लगाती हैं; बाहर जमा नहीं 
करतीं । 

यह तो पूर्व हो कहा जाचुका है कि कृषि साख सहकारी 
समितियां अपरिमित दायित्व वाली होती हैं और नगर साख 
पमितियां, तथा ज्ञिन समितियों के अधिकतर सदस्य किसान नहीं 
होते वे चाहें परिमित चाहे अपरिमित दायित्व स्वीकार कर सकती 
हैं। किन्तु जिन सहकारी समितिय्रों की सदस्य अन्य समितियां 
हों उनका दायित्व परिमित ही होगा । ऐसी समितियां प्रान्तीय 
सरकार से आज्ञा लेकर ही अपरिमित दायित्व वाली वन सकती 
हैं। भारतवर्ष में सब्र सैन्टूल बेंक, वेंकिंग यूनियन, तथा अधिक- 
तर नगर सहकारी, तथा बैसी साख समितियां जिनमें, अधिकतर 
किसान सदस्य नहीं होते, परिमित दायित्व वाली होती हैं, तथा 
किलानों की साख समितियां अपरिमित दायित्व वाली होती हैं । 

यदि किसी समिति को हानि होजाबे तो सब प्रथम उस 
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सदस्य से रुपया वसूल किया जावेगा जिसने कि ऋण लिया है। 
यदि उससे वसूल न हुआ तो ज़मानत देने वाले से वसूल किया 
जावेगा । यदि उससे भी वसूल न हुआ तो रक्षित कोष से द्वानि 
भरदी जावेगी। यदि उससे भी द्वानि पूरी न हुई तो समिति की 
पूँजी का उपयाग. किया जावेगा, यदि समिति की पूँजी देकर भी 
हानि पूरी न होसके तो समिति के सदस्यों को समिति के देनदारों 
को रुपया चुकाना द्योगा । प्रत्येक सदस्य को कितना रुपया देना 
होगा,लिक्टीडेटर इसका द्िसाव लगाकर उनसे उतना रुपया वसूल 
कर लेगा। व्यवद्दारिक दृष्टि से अपरिमित दायित्व का यही अर्थ 
निकलता है, किन्तु सिद्धांतरूप से प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से 
सारे ऋण को चुकाने को वाध्य है। किन्तु यह उसी दशा में दो 
सकता है कि जब और सदस्यों से रुपया वसूल न दोसके । 

साधारण सभा अपनी मीटिंग में समिति की साख निर्धारित 
करती है उससे अधिक पंचायत ऋण नहीं ले सकतो । 

समिति की साख को निर्धारित करने के लिये यह आवश्यक 
है कि समिति के सदस्यों की सम्पत्ति का दिसाब लगाया जाबे | 
भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रान्तों में समिति के सब सदस्यों की 
सम्पत्ति की एक चौथियाई से आधी तक साख निर्धारित की 
जाती है। समिति एक हैसियत रजिस्टर रखती है जिसमें प्रत्येक 
सदस्य को हैसियत का लेखा रद्दता है। द्दैसियत रजिस्टर का प्रति 
बर्ष संशोधन होता है और प्रत्येक सदस्य की हैसियत का यथार्थ 
लेखा रखने का प्रयत्न किया जाता है । 
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इसके अतिरिक्त यद्द भी निश्चित कर दिया जाता है कि प्रत्येक 
सदस्य अधिक से अधिक कितना उधार ले सकता है । किसी 
अवस्था में भी सदस्य की सम्पत्ति का ५० प्रति शत से अधिक उधार 
नहीं दिया जासकता । रुपया उधार देते समय पंचायत क्रज़ां लेने 
का उद्दे श्य तथा सदस्य की चुकाने की शक्ति का अनुमान लगा 
कर ही क़र्जा देना निश्चय करती है । 


सहकारिता आन्दोलन का सिद्धांत है कि ऋण अनुत्पादक 
कार्यों के लिये अथवा व्यर्थ-कार्यों के लिये न दिया जावे । किन्तु 
भारतवर्ष में सहकारी साख समितियां विवाह, श्राद्ध, तथा अन्य 
सामाजिक कार्यों के लिये भी उधार देती हैं, पंचायत का यह मुख्य 
कतेव्य है कि वह इस बात की जांच करे कि सदस्य क्र्ज किस 
काय के लिये लेरद्ाा है। साथ द्वी पंचायत को इस बात का 
भी पता लगाना चाहिये कि सदस्य ने उसी कार्य में धन व्यय 
किया है. कि जिसके लिये कर्ज दिया गया था, अथवा किसी श्रन्य 
का में । यदि सदस्य ने किसी काम में रुपया लगाया है तो पंचा- 
यत को रुपया वापिस ले लेना चाहिये | 


सहकारी साख समिति के सदस्यों को एक दूसरे पर दृष्टि 
रखनी चाहिये कि बे धन का दुरुपयोग तो नहीं करते, समय पर 
कर्ज चुकाते हैं, अथवा किश्तों को टालने का प्रयत्न करते हैं । 


पंचायत ऋण देते समय ही सदस्य की स्थिति को दृष्टि में 
रखते हुए किश्तें बांध देती है क्‍यों कि सदस्यों को किश्तों के 
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द्वारा ऋण चुकाने में सुविधा द्योतो है । पंचायत का यह मुख्य 
कतंव्य है कि वह देखे कि सदस्य समय पर किश्तें चुकाता है। 
किन्तु किसी अनिवाय कारण वश यदि वह किश्त न चुका सके 
(जैसे फ़तल नष्ट हो जाना) तो किश्त की मियाद्‌ बढ़ा देना चाहिये 
ओर सदस्य पर द्वाब नहीं डालना चादिये। 


अधिकतर नीचे लिखे कार्यों के लिये समितियां ऋण 
देती हैं । 


(१) खेती-बारी के लिये,मालगुज़ारी तथा लगान देने के लिये । 
(२) भूमि का सुधार करने के लिये। 

(३) पुराने ऋण को चुकाने के लिये । 

(४) ग्रृहस्थी के कार्यों के लिये। 

(५) व्यापार के लिये। 

(६) भूमि खरीदने के लिये। 


जो आंकड़े सहकारी विभाग से हम को प्राप्त होते हैं. उन से 
यह्‌ कहना अत्यन्त कठिन है कि किन कार्यों के लिये कितना 
रुपया लिया जाता है । सदस्य प्रार्थना पत्र में तो खेती 
बारी के लिये रुपया लेने की बात लिखता है और उस रुपये को 
व्यय करता है किसी सामाजिक कार्य पर । समितियों ने अभी 
तक इस ओर विशेष ध्यान ही नहीं दिया।है। 


समय की दृष्टि से दो प्रकार के ऋण होते हैं, अर्थात्‌ थोड़े 
समय के लिये तथा अधिक समय के लिये। थोड़े समय के लिये 
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जो ऋण लिया जाता है, उसका उपयोग खेती-बारी के धंधे में 
( अर्थात्‌ बीज, खाद, बेल, इल आदि वस्तुओं के खरीदने में) 
तथा श्रन्य आवश्यक खर्चों में होता है । अधिक समय के लिये 
लिया हुआ ऋण, भूमि खरीदने मूल्यवान यन्त्र लेने, तथा 
पुराना कर्ज़ा चुकाने के काम आता है। प्रान्तीय बैंकिंग इन- 
कायरी कमेटियों की यह सम्मति है क्रि कृषि सहकारी साख 
समितियां अपने सदस्यों को तीन वर्षों से अधिक ऋण नहीं दे 
सकतीं । लम्बे समय के लिये ऋण देने का कार्य सहकारी भूमि 
बंधक बैंक ही कर सकते हैं। सहकारिता आन्दोलन में कार्य करने 
बालों की भी यही धारणा है कि सहकारी कृषि साख समितियां 
अधिक समय के लिये ऋण देने का काये नहीं कर सकतीं । 


सहकारी कृषि साख समिति की सफलता के लिये यह्‌ 
अत्यन्त आवश्यक है कि सदस्य सहकारिता के सिद्धान्तों को 
सममे । अस्तु समिति का संगठन करते समय उन्हें सहकारिता 
के सिद्धान्तों की शिक्षा देनी चाहिये। भारतवर्ष में अभी तक 
ग्रामीण सदस्य यह समभता है कि सहकारी साख समितियां 
सरकार द्वारा खोले हुये बेक हैं जो हम लोगों को ऋण देते हैं। वे 
कभी स्वप्न में भी यह नहीं सोचते कि यह हमारी ही समिति है 
और हम ञ।रमित दायित्व के द्वारा उचित सूद पर पूँजी पा सकते 
हैं। उव तक स्वावलंवन का यद्द भाव सदस्यों में जाग्रत नहीं होता 
तब्र तक सहकारिता आन्दोलन सफल नहीं हो सकता । इसे कमी 
के ८ कारण साख आन्दोलन अभो तक सफल नहीं हो सका | 
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समितियों का आय व्यय निरीक्षण रजिस्ट्रार की अधीनता 
में होता है। रजिस्ट्रार या तो सहकारी विभाग के आय-व्यय 
निरीक्षकों से जांच कराता है और यदि आय-व्यय निरीक्षक का 
कार्य किसी ग़ैर-सरकारी संस्था को दे दिया गया हो तो रजिस्ट्रार 
उस संस्था के आडिटरों को लायसेंस देता है तभी वह आय 
व्यय निरीक्षण का कार्य कर सकते हैं । 


आडिटर समिति के आय व्यय की जांच तो करता ही हे 
साथ ही वह इस बात की भी जांच करता है कि कितना रुपया 
सदस्यों पर उधार है जिसके चुकाने की अवधि समाप्त दोगई 
किन्तु चुकाया नहीं गया । इसके अतिरिक्त वह समिति की लेनो 
देनी का भी हिसाब देखता है। आय व्यय निरीक्षक का कतंज्य 
केवल आय-व्यय देखना ही नहीं है किन्तु उसको यद्द भो देखना 
चाहिये कि समिति का कार्य सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुसार 
हो रहा है अथवा नहीं। आय व्यय निरीक्षक को समिति की 
भर्थिक स्थिति की पूरी जांच करना चाहिये । उसे देखना चाहिये 
कि ऋण उचित समय के लिये तथा उचित कार्यों के लिये दिये 
गये हैं, तथा आवश्यक जमानत ली गई है अथवा नहीं । इसके 
अतिरिक्त उसे यह भी देखना चाहिये कि सद॒स्‍्य ठीक समय पर 
ऋण चुकाते हैं कि नहीं | कहीं ऐसा तो नहीं होता कि सद॒स्य ठोक 
समय पर न चुकाते हों किन्तु हिसाब में उनका रुपया जमा कर 
लिया जाता हो और उतना द्वी ऋण फिर दे दिया जाता हो । 
कहने का तात्पय यह है कि निरीक्षक को पूरी जांच करना चाहिये । 
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भारतवर्ष में आय व्यय निरीक्षण का कार्य भली भांति नहीं 
दो रहा है। सहकारिता आन्दोलन में काये करने वालों, तथा 
सैन्टूल बेकिंग इनकायरी कमेटी की यद्द राय है कि आय व्यय 
निरीक्षण का कार्य अत्यन्त च्रुटि पूर्ण है। 


यद्यपि प्रत्येक प्रान्त में आय व्यय निरीक्षण का कार्य रजि- 
एट्वार की देख रेख में होता है परन्तु प्रत्येक प्रान्त में भिन्न भिन्न 
धस्थायें इस कार्य को कर रही हैं। पंजात्र में प्रांतीय सहकारी 
इंस्टिट्यू ट के कर्मचारी तथा विहार उड़ीसा में प्रान्तीय फ्रैंडेरेशन 
क कमंचारी रजिस्ट्रार की देख रेख में यह काय करते हैं । कुछ 
प्रान्तों में रजिस्ट्रार के कर्मचारी आय व्यय निरीक्षण का कार्य 
करते हैं, तथा कुछ स्थानों में समितियों न आय उ्यय-निरीक्षक 
यूनियन स्थापित की हैं जो इस कार्य को करती हैं । 


अप्रैल १६३१ में आज्ञ इण्डिया कोआपरेटिव कानक्रेंस का 
अधिवेशन हैदराबाद में हुआ था। उस सम्मेलन में समस्त भारत 
में आय व्यय निरीक्षण की एक ही पद्धति चलाने का निश्चय 
हुआ और और उसके अनुसार एक योजना भी तैयार की गई । 


उस योजना के अनुसार समितियों का निरीक्षण कार्य 
सेन्‍्टूल वेंक, तथा ब्रेकिंग यूनियन के द्वाथ में दी रहना चाहिये। 
आय-व्यय निरीक्षण प्रान्तीय संश्थाओं के हाथ में रहना चाहिये। 
प्रान्तीय संस्था प्रत्येक जिले में ज़िला आडिट यूनियन स्थापित 
करे उस जिले की सहकारी समितियां तथा सेन्ट्रल बैंक उस 
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आडिट यूनियन से सम्बन्धित हों, तथा सत्र ज़िला यूनियन 
प्रान्तीय संस्था से सम्बन्धित हों । प्रान्तीय इन्ध्टिट्यूट तथा 
जिला आडिट यूनियन के कर्मचारियों की नियुक्ति तथा अनु- 
शासन प्रान्तीय इन्स्टिट्यूट करे । 


प्रारम्भिक सहकारी समतियों का आय व्यय निरीक्षण ज़िला: 
आडिट यूनियन के आडिटर करें, और सैन्‍्ट्रल बेंक तथा प्रान्तोय 
बैंकों का आय व्यय निरीक्षण प्रान्तीय इन्स्टिट्यूट के 'आडिटर 
करें| 

आन्तीय इन्स्टिट्यूट तथा जिला आडिट यूनियन के आडिटर 
वह्दी लोग नियत किये जावेंगे कि जिन्होंने इस कार्य की शिक्ताः 
पाई है और जिनको रजिस्ट्रार ने ल/यसेंस दे दिया है । यदि 
कोई आडिटर इस कार्य के योग्य न द्वो तो रजिस्ट्रार उसका 
लायसैन्स ज़ब्त करसकता है। इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रार आडिट 
यूनियन तथा प्रान्तीय इन्स्टिद्यूट के कार्य में इस्ताक्षेप नदवीं कर 
सकता । 


प्रान्तीय इंस्टिट्यूट नगर बैंक तथा सेंटल बेंकों से आडिट 
फ्रीस वसूल करेगी, किन्तु कृषि सहकारी साख समितियों का 
आय व्यय निरीक्षण निश्शुल्क द्ोना चाहिये इस कारण प्रान्तीय 
सरकार प्रान्तीय इन्स्टिद्यूट को आर्थिक सद्दायता प्रदान करें 
अभी तक प्रारम्भिक समितियों से थोड़ी आडिट फीस ली 
जाती है। 
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समितियों को देख रेख तथा उनका नियन्त्रण रजिस्ट्रार तथा 
प्रान्तीय सहकारी संस्था दोनों द्वी करते हैं । 


* सहकारी साख समितियां अपने कार्य में सफल हो रहीं हैं 
अथवा नहीं इसमें कुछ मतभेद हो सकता है किन्तु इसमें संदेह 
नहीं कि वे अभी बहुत निबंल हैं और वे वास्तव में सहकारी नहीं 
हैं। इम्पीरियल बेंक के मैनेजिंग गवर्नर ने सेंट्ल बेंकिंग इन- 
कायरी कमेटी के सामने गवाही देते हुए कहा था “इन समितियों 
में सहकारिता के सिद्धान्तों की नितान्त अबवहेलना की जाती है। 
ऋण ठीक समय पर कभी नहीं चुकाये जाते, आय व्यय निरी- 
क्षण ठीक नहीं होता, तथा इन समितियों की देख भाल भी उचित 
सीति से नहीं होती” । इसमें कोई संदेह नहीं क्रि ऊपर लिखे हुये 
दोष इन समितियों में अवश्य हैं | इम्पीरियल बैंक के मैनेजिंग 
गवनर का तो यहां तक कहना है कि अधिकतर सहकारी 
समितियों की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है, किन्तु जो लोग इस 
आन्दोलन को चला रहे हैं उनका कददना है कि यद कथन सत्य 
नहीं है । शाही कपि कमोशन की सम्मति है कि आन्दोलन की 
आर्थिक स्थित अच्छी है, हां समितियों का कार्य दोष पूर्ण है। 

सहकारो साख समितियों की संख्या देश के त्रिस्तार तथा 
जन संख्या को देखते हुए बहुत कम है, किन्तु फिर भी साख 
समितियों का लाभकारी प्रभाव हमें दृष्टिगोचर होता है । समि- 
तियों ने क्रमशः बहुत राशि में कार्यशील पूँजी जमा करली है 
और वह पूँजी उचित सूद पर किसानों को दीजाती है और जहां 
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साख समितियां अधिक संख्या में खुलगई हैं, वहां सूइ की दर 
महाजनों ने भी घटादी हैँ।आशा है कि वहां भविष्य में 
किसान को साहूकार के चँगुल से बचाया जासकेगा। साधारण 
किसानों में सहकाश्तिा का ज्ञान बढ़ रहा है । सदस्यों में मित- 
व्ययिता का भाव जाग्रृत होरहा है, तथा उनको व्यापार सम्बन्धी 
शिक्षा मिल रही द्वँ। यदि प्रत्येक गांव में एक सहकारी साख 
समिति की स्थापना हो जावे और वह सफलता पूबंक कार्य करने 
लगे तो ग्रामोण जनता का उद्धार हो सकता है । 


भारतवर्ष में कृषि सहकारी समितियों का ही प्रधान्य है । 
१६३० के जून मास के अन्त में देश में ६०,५०० सहकारी साख 
समितियां थीं | जिनमें से ७४५०० सहकारी साख समितिर्या थीं । 
१६३०-३१ में भारतवप के अन्तरगत सब प्रकार की सहकारी 
समितियों की संख्या केवल १,०६,१६६ थी । 


१६३०--३१ में भिन्न भिन्न समितियों की संख्या इस प्रकार थी- 


सैन्ट्ल बैंक, बैंकिंग यूनियन, तथा प्रान्तीय बेंक ६०७ 
सुपरवायजिंग तथा गारंटी यूनियन १२५६ 
कृषि तथा पशु बीमा समितियां ६३,७७३ 
गैर कृषि सांमतियां १०,४३० 


कृपि सहकारी साख समितियों की पूँजी अब थोड़ी नहीं दे । 
३० जूत १६३१ में इनकी कार्यशील पूँजों ३३ करोड़ रुपये के 


१०६ भारतीय सहकारिता आन्दोलन 








लगभग थी और अब इससे अधिक है। २० जून १६३१ को ऋषि 
सहकारी साख समितियां की कार्यशील पूँजी इस प्रकार थी। 


हिस्सों की पूजी रु० ४,३६,६०,००० 
रक्षित कोष ६,५३,६३,००० 
डिपाज़िट ३,२६,३१,००० 
ऋण २१,७३,७०,००० 
कुल जोड़ ३५,६३,५३,००० 


भारतवर्ष में ग्रामीण ऋण की समस्या इतनी भयंकर है कि 
प्रारम्भ में सहकारी विभाग की दृष्टि केबल साख समितियों पर ही 
रही और इस समय भो अधिकतर उनकी ओर ही अधिक ध्यान 
दिया जाता है। किन्तु जो लोग इस आन्दोलन में लगे हुए हैं 
उनका कहना है कि यही आन्दोलन की नित्रलता है । जब तक 
कि साख समितियों के अतिरिक्त क्रय-विक्रय समितियां स्थापित 
करके किसान को सहायता न दीजाबेगी तब तक उसकी आर्थिक 
स्थिति स्ंभल न सकेगी । 


छटा परिच्छेद 


नगर सहकारी साख सप्रितियां 

शहरों की जनसंख्या आर्थिक दृष्टि से तोन विभागों में 
बांटो जासकती है। (१) उत्पादन कार्यों में लगे हुए मनुष्य, (२) 
व्यापारी अर्थात्‌ दलाल (३) उपभोक्ता समुदाय । वैसे तो प्रत्येक 
मनुष्य उपभोक्ता है किन्तु सहकारिता के द्वारा अपनी स्थिति को 
सुधारने का प्रयत्न केवल श्रमजीबी समुदाय तथा नियमित वेतन 
पाने वाले मध्यम श्रेणी के मनुप्य ही करते हैं। इस कारण हम 
इन्हें ही उपभोक्ता वर्ग में रखते हैं | उत्पादक वर्ग में अनन्त धन 
राशि के स्वामी मिल मालिकों से लेकर छोटे से छोटे जुलादे 
अथवा अन्य कारीगर सभी आते जाते हैं। पूँज़ी पतियों 
को साख देन का कार्य सहकारी साख समितियां नहीं कर सकतीं । 
उनके लिये व्यापारिक बैंक मौजूद हैं । सहकारिता आन्दोलन 
तो केवल निर्बल तथा निर्धनों को ही सहायता पहुंचा सकता है। 
हां, ग्ृद् उद्योग धन्धों में लगे हुए कारीगरों को सहकारी साख 
समितियां अवश्य सहायता पहुंचा सकती हैं। व्यापारी वर्ग में छोटे 
बढ़े सभी व्यापारी आजाते हैं। बड़े बड़े व्यापारियों को सहकारिता 
आन्दोलन कोई सद्दायता करद्वी नहीं सकता । छोटे बड़े व्यापा- 
रियों के लिये भो व्यापारिक बैंक खुले हुए हैं तथावे अधिक निरबल 
नहीं हैं। अस्तु, सहकारिता आन्दोलन व्यापारियों # लिये नहीं है । 
यदि बह थोड़ी बहुत सहायता कर सकता है तो केवल छोटे छोटे 
निर्धन व्यापारियों की । 
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साधा रण॒तः उपभोक्ताओं को साख की आवश्यकता न होनी 
चाहिये क्‍योंकि वह तो अन्तिम खरीदार होता है। वह किसो भी 
वस्तु को बेचने के लिये नहीं खरोदता वह तो वस्तु का उपभोग 
करता है, इस कारण उसको नकद दाम हो चुकाना चाहिये। 
उपभोक्ता अपनी आय से,अधिक व्यय नहीं करसकता। यदि उप- 
भोक्ता उधार मांगता है तो इसका अर्थ है कि वह आय से अधिक 
व्यय कर रहा है। ऐसी अवस्था में वह क़ज को नहीं चुका 
सकेगा। अस्तु साधारणतः उपभोक्ताओं को उधार देना जोखिम 
का काम है । किन्तु किसो किसी अवस्था में उपभोक्ताओं 
को भी उधार की आवश्यकता पड़ जाती है । मान लीजिये 
किसी मनुष्य के पास यशरेष्ट सम्पत्ति अथवा धन है किन्तु 
बह धन कहीं लगा हुआ है, उस समय नहीं मिल सकता; किन्तु 
ठीक ऐसे समग्र ही उसको किसो आवश्यक कार्य के लिये रुपये 
की आवश्यकता है । ऐसे समय में उसे क़र्ज के सिवा कोई चारा 
नहीं रहता । किन्तु कुछ ज्ञोग ऐसे भी होसकते हैँ. क्रि जिनके 
पास न तो सम्पत्ति ही है और न उन्होंने कुछ बचाया ही है परंतु 
उन्हें क़र्ज की आवश्यकता पड़ती है। नोकरो छूट जाने पर तथा 
घर में लम्त्री बीमारी हो जाने के कारण उन्हें कर्ज लेना पड़ता है, 
किन्तु इन लोगों के पास जमानत कुड्ध नहीं होती । व्यापारिक 
बैंक तो थोड़ा ऋण देते ही नहीं फिर त्रिना जमानत के तो वह 
कदापि ऋण नहीं देसकते | ऐसे लोगों के लिये नगर सहकारी बेंक 
* यश्यक हैं । नगर सहकारो बेंक मजदूरी पाने बालों तथा थोड़ा 
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वेतन पाने वालों को मद्दाजन के पंत्नों से बचाते हैं, नहीं तो यह 
निधेन मज़दूर तथा थोड़ा वेतन पाने वाले अवश्य ही उनके जाल 
में फंसते हैं । इसके अतिरिक्त यद्द वेंक मजदूरों तथा साधारण 
स्थिति के लोगों में मितव्ययिता का भाव जाग्रृत करते हैं,और उन 
की थोड़ीसी बचत को जमा करते हैं । आड़े समय पर यद्द बेंक 
निधेन मज़दूरों को सद्दायता पहुँचा सकते हैं.। मिश्रित पूंज़ो वाले 
बैंक इन लोगों की समस्या को हल नहीं कर सकते । 

नगर सहकारी साख समितियां तीन प्रकार ।की दोती हैं 
(१) बेतन पाने वालों की समितियां (२) मिल मजदूरों को 
समितियां (३) जातीय समितियां । 

भिन्न भिन्न दफ्तरों तथा कारखानों में काये करने वाले वेतन 
भोगी कर्मचारियों की समितियां प्रथक द्वोती हैं । इस प्रकार की 
साख समितियां अधिकतर सफल हो जाती हैं । उसका कारण यह 
होता है कि सदस्यगण शिक्षित दोते हैं. तथा उनमें नियमों के 
पालन करने का जो अभ्यास द्वोता है उसके कारण समिति का 
कार्य सुचारु रूप से चलता है | इसके अतिरिक्त यदि उस दफ्तर 
के प्रधान आफ़ीसर की भी सहनिभूति साख समिति को सिल 
जाबे तो फिर कहना ही क्या है | दिये हुए ऋण को बसूल 
करने में प्रधान आफ़ीसर की सहानिभूति बहुत लाभदायक सिद्ध 
होती है। सहकारी साख समिति को प्रत्येक मास में सदस्यों को 
बेतन मिलने पर कुछ न कुछ जमा करने के लिये उत्साहित करना 
चाहिये जससे कि उनमें मितव्ययिता का भाव जाग्रत हो | 
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मिल मजदूरों की सददकारी साख समितियां भी ऊपर लिखी जैसी 
ही होती हैं। केवल अंतर इतनाही है कि इनके सदस्य अशिक्षित होते 
हैं तथा वे ऋण भी थोडा लेते हैं । ऐसी साख समितियों के लिये 
मिल मालिकों की सद्दानिभूति लाभदायक सिद्ध द्ोतो है । कुछ 
विद्वानों का कथन है कि मिल मालिको के द्वारा सदस्यों को दिया 
हुआ ऋण वसूल किया जावे, किन्तु लेखक का मत इसके विरुद्ध 
है । यद मिल मालिक मजदूर के वेतन में से काट कर ऋण 
चुकावेगे तों मज़दूर सामति को मिल मालिक का बैंक सममेगा, 
ओर इस प्रकार मज़दूर कभी भी सहकारिता आन्दोलन को न 
समभ सकेगा । अस्तु, जहां तक हो ऋण वंसूल करने में मिल 
मालकों की सहायता न ली जावे । फिर भी मिल मालिकों की 
सहानुभूति अत्यन्त आवश्यक है। मिल मजदूरों की सहकारी 
साख सामतियों के निरीक्षण की अत्यन्त आवश्यकता है। बिनां 
उचित निरोक्षण तथा देख भाल के उनका सफल होना कठिने 
होता है । इस लिये जो पूंजीपति अपने मजदूरों की आर्थिक 
स्थित को सुधारना चाहते हों वे एक सुपरवायज्र नियुक्त करें 
जो उन मिलों के मज़दूरों की साख समितियों की देख भाल 
करता रहे । बम्बई तथा अन्य औद्योगिक केन्द्रों के कुछ विवेक- 
शील मिल मालिकों ने अपने मजदूरों के दिता्थ साख समितियां 
स्थापित की हैं । किन्तु मिल मज़दूरों को साख से भी अधिक 
सहकारी स्टोस की आवश्यकता है, जिससे कि वे अपने देनिक 
न की वस्तुए' उचित मूल्य पर खरीद सकें। इसके अतिरिक्त 
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सहकारी गृह निर्माण तथा सहकारी श्रम समितियां भी मजदूरों 
के लिये उपयोगी होंगी । 

जातीय सहकारी साख समितियां भी भारतवर्ष में स्थापित 
की गई हैं किन्तु वे अधिक सफलता प्राप्त न कर सकी । कारण 
यह है कि जातीय सहकारी साख समितियों में प्रारम्भ में बहुत 
जोश होता है, किन्तु आगे चल कर जोश ठंडा पड़ जाता है और 
कार्यकर्त्ता शिथिल हो जाते हैं। ऋण देते समय इस वात का ध्यान 
नहीं रखा जाता कि ऋण कितना दिया जावे क्योंकि ज्ञाति भाई से 
कठोरता का बतांव नहीं किया जा सकता, न उससे वसूल करने 
में ही कड़ाई की जा सकती है । यद्यपि जातीय समितियों में 
ऊपर लिखे दोष होते हैं फिर भी कुछ समितियां अपनी जातियों की 
अच्छी सेवा कर रही हैं । 

इनके अतिरिक्त नगरों में ग्रह उद्योग धन्धों में लगे हुए 
कारीगरों को भी साख की आवश्यकता होती है । किन्तु कारीगरों 
को भी मिश्रित पजी वाले बेंक उधार नहीं देते । कारण यह दै कि 
एक तो कारीगरों को थोड़ी पजी की आवश्यकता द्वोती हैँ जो कि 
बंकों के लिये लाभदायक नहीं द्दोती दूसरे कारीगरों के पास कोई 
जमानत भो नहीं होती | विना ज़मानत के बेंक किसी को भी ऋण 
नहीं देते । इस कारण बेचारे कारीगर उन थोक व्यापारियों के 
चंगुल में फंस जाते हैं जो कि उनके तेयार माल का व्यापार करते 
हैं। यह व्यापारी या तो कारीगरों को कच्चा माल उधार दे देते 
हैं अथवा उन्हें कच्चा माल लेने के लिये रुपया उधार दे देते हैं । 
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शते यह होती है कि उन्हें तैयार माल उसी व्यापारी के द्वाथ 
वेचना होगा | फल यह द्ोता है कि निधन कारीगर व्यापारी का 
चिर दास बन जाता है और व्यापारी के लिये माल तैयार करता 
रहता है । व्यापारो उसको कम से कम मज़दूरी देता है, और इस 
प्रकार व्यापारी कारीगर का शोपण करता है । कारीगर को इस 
प्रकार के शोपण से बचाने के लिये नगर सहकारी साख समि- 
तियों की अत्यन्त आवश्यकता है । इस प्रकार की साख समितियां 
प्रत्येक धंधे के लिये प्रथक होंगी । जैसे जुलाहों के लिये वुनकर 
साख समिति की स्थापना की जञाबे और अन्य धंधे वालों के लिये 
प्रथक प्रथक साख समितियां चलाई जावें। 

अ्रभी तक इस देश में उत्पादक सहकारी साख समितियां 
अधिक संख्या में नहीं खोली गईं और न इस आन्दोलन को 
अधिक सफलता ही मिली है । इसका कारण यह है कि साख 
समिति केवल पूँजी का प्रबंध करती है । कारीगर को कच्चे माल 
के लिये, उसी व्यापारी के शरण में ज्ञाना पड़ता है । अस्तु, जत्र 
तक समिति यह तीनों ही काय अपन हाथ में नहीं ले लेती, तत्र 
तक सफलता नहीं मिल सकती । कारीगर अपने धंघों में कुशल 
होता है किन्तु कच्चा माल खरीदने तथा तैयार माल बेचने को 
कला वह नहीं जानता । इस कारण समिति को यह्द सब कार्य 
अपने ह्वाथ में ह लेना चाहिये । 

नगरों में एक तीसरा समूह है,बह है व्यापार करने वालों का। 
व्यापारियों के लिये मिश्रित पूँजी बाले व्यापारिक बेंक हैं, किन्तु 
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नगरों तथा क्र्बों में छोटे छोटे खोंमचे वाले, दूकानदार, तथा छोटे 
व्यापारी भो होते हैं जिन्हें साख की आवश्यकता होती है । इन 
दूकानदारों के लिये पीपुल्स बेंक (लुज्ज़ती प्रणाली पर) स्थापित 
किए जाना चाहिये । भारतवर्ष में अभी तक बहुत थोड़े पीपुल्स 
बैंक स्थापित किये गये हैं । 


पीपुल्स बैंक ;--मिश्रित पूँजी वाले वेंक बड़े बड़े केन्द्रों 
में व्यापारियों की सुविधा के लिये अपनी शाखायें रखते हैं और 
वे निर्थेन कारीगर तथा छाटे दूकानदारों को पूँजी नदीं देते। इस 
कारण तहसोलों क्रस्बों तथा छोटे छोटे शहरों में इन लोगों के 
लिये पीपुल्स बैंक स्थापित करना अत्यन्त आवश्यक है । 
पीपुल्स बेंक गृद्द उद्योग धन्धों को प्रोत्साहित करने के लिये 
कारीगरों को ऋण देते है, तथा गांव की पैदावार को मंडियों तक 
पहुँचाने का प्रयत्न करने वालों को साख देते हैं | यद्यपि भारतवर्ष 
में इन बेंकों की अत्यन्त आवश्यकता है फिर भी अभी तक बहुत 
कम बक खोले जासके हैं । अन्य जो भी नगर सरकारी बेंक खोले 
गये हैं वे या तो जातीय बैंक हैं अथवा किसी,एक पेशे में लगे हुए 
लोगों के बैंक हैं। बम्वई तथा बंगाल में अवश्य कुछ ऐसे बेंक 
सफलत। पूर्वक काये कर रहे हैं । 
बम्बई प्रान्त में जिन सहकारी साख समितियों की कार्यशील 
पूँजी ५०००० रु० से अधिक दोती है. उन्हें नगर सहकारी वेंक 
कहते हैं। १६३८ में बम्बई प्रान्त में ७६ नगर सहकारी बेंक थे । 
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नगर सहकारो बेंक तथा व्यापारिक बेंक में अधिक भेद नहीं है। 
नगर सहकारी बेंक़ों में भी सेविंगस,चालू, तथा मुद्दई जमा होती हैं 
नगर सहकारी बेंक भी केवल सदस्यों को ही ऋण देते हैं। नगर 
सहकारी बेंक़ बिल तथा हुँडो को भुनाने का काम भो करते हैं। 
बंगाल तथा बम्बई के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रान्त में नगर 
सहकारी बैंकों ने हुँडे का काम अभीतक प्रारम्भ नहीं किया है। 


नगर सहकारो बेंक शुल्ज डेलिट्ज़ प्रणाली पर चलाये गये 
हैं। इन बेंकों की कायशोल पूँजी, डिपाज़िट तथा हिस्सा पँजी 
दोती है, तथा दायित्व परिमित होता है। नगर सदकारी वेंक का 
संगठन क्राप साख समिति जैसा ही द्वोता है, केवल यही भेद होता 
है कि नगर सहकारी बेंकों में २५ प्रति शत लाभ रक्षित कोष में 
रख कर बाक़ो का वांट दिया जाता है । 


नगर सहकारी बेंकर की सफन्नता के लिये यद आवश्यक है 
कि कमंचारी वेंकिंग के कार्य में दत्त हों, तथा वेंक के प्रतरन्थकर्ता 
भी अनुभवी पुरुष हों । बम्बई के सहकारी नगर बेंकों की सफ- 
लता का कारण यह है कि वहां सर लल्लू भाई सांमलद्दांस, तथा 
स्वर्गीय सर बिट्ठलदास थैकरसे जैसे सुयोग्य और अनुभवी व्यव- 
सायियों ने इनको सफल बनाने में सहयोग दिया था। 

वम्बई तथा सिन्ध में कुछ जातीय बेंकों को भी अच्छी सफ 


लता मिली हे | इनमें शमरा त्रिट्टल सहकारी बेंक लिमिटेड का 
नाम उल्लेखनीय है | इस बेक को सारस्वरत ब्राह्मणों ने १६०६ में 
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स्थापित किया था । इप्त समय इस बेंक की कार्य शील पेंजी १८ 
लाख रुपये के लगभग है। 

बम्बई में मिल मजदूरों को भी सहकारी साख समितियां # 
हैं । नगर सहकारी वेंकों में एक दोष शीघ्र प्रवेश करजाता है । वे 
अपने मुख्य कतेव्य अर्थात सदस्यों में मितव्ययिता के भाव का 
प्रचार न करके केवल सदस्यों को ऋण देने का कार्य करने लगते 
हैं। इस दोष की ओर अब ध्यान आकर्षित हुआ है और 
यह प्रयत्न क्रिया जारदा है कि सदस्य बेंक में रुपया जमा 
भी करें। 

नगर सहकारी बेंकों में ऋण लेने वाले को व्यक्तियों की 
जमानत देनी होती है । समिति का प्रत्रन्ध एक प्रबन्ध कारिणी 
समिति करती है । एक बात ध्यानमें रखने की है कि मिल मजदूरों 
के बेंकों में याद मिल मालिक का कोई भी प्रतिनिधि होता है, तो जो 
कुछ भी वह करता है वह्दी होता है । साधारण सदस्य को ध्यान 
भी नहीं होता कि समिति उनकी है । 

मदरास प्रान्त में एक हज़ार से अधिक नगर सहकारी साख 
समितियां हैं| १६३० में इनकी संख्या १,१४४ थी । पंजाब प्रान्तमें 
लगभग १ हज़ार गैर कृषि सहकारी साख समितियां हैं। त्रिद्र 
उड़ीसा तथा श्रन्य प्रान्तों में भी थोड़ीसी नगर साख सहकारी 
समितियां खुलगई हैं । 





# इन्हें नगर सहकारी बेंक भी कहते हैं । 


सातवां परिच्छेद 
सैन्ट्रल बैंक तथा बैंकिंग यूनियन* 


आरम्भ में जब रैफ़ीसन सहकारी साख समितियां भारतवर्ष 
में स्थापित की गईं तब यह आशा कीजाती थी कि योरोप की ही 
भांति यहां भो इन समितियों में ग्रामीण जनता रुपया जमा करेगी 
और उस रुपये से ऋण देने का काम चल जावेगा । कुछ लोगों 
का यह विचार था कि नगर सहकारी वेंक़ ग्रामीण समितियों के 
लिये भी रुपया इकट्ठा कर सकेंगे । इस कारण १६०४ के एक्ट के 
अनुसार केवल बे दो प्रकार की साख समितियां ही स्थापित की 
गईं। किन्तु यह आशा कि ग्रामीण जनता इन समितियों में रुपया 
जमा करेगी पूरी नहीं हुईं। क्योंकि एक तो किसान ऋणी है दूसरे 
वह बंक में रुपया रखने का अभ्यस्त नहीं है। प्रारम्भ में सहकारी 
समितियां संख्या में कम थीं इस कारण उनके लिये कार्यशील 
पूँजी इकट्ठी करने में अधिक कठिनाई प्रतीत नहीं हुई | समितियों 
में जो रुपया जमा होता था उसके अतिरिक्त रजिस्ट्रार, प्रान्तीय 
सरकार, तथा धनी व्यक्तियों से रुयया लेकर काम चलाते थे। 
इस प्रकार अधिक दिनों काम नहीं चल सकता था और इस 
कारण आरम्भ में आन्दोलन की गति बहुत धीमी रही । 

अस्तु, यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि ऐसे सहकारी बेंक 


# ज़िला या ताल्‍लुक़ की साख समितियों को साख देने वाली 
संस्थाओं को सेन्‍्ट्रल बैंक या बेकिंग यूनियन कहते हैं। 
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खोक्षे जावें जो कि नगरों में प्रारम्भिक सहकारी समितियों के 
लिये घन इकट्ठा करें। १६१२ में दूसरा एक्ट पास हुआ और 
उसके अनुसार सेन्टूल बैंक खोलने को सुविधा होगई । १६१० 
ओर १६१४५ बोच में सत्र प्रकार की सहकारी समितियों की संख्या 
बहुत बढ़ गई तथा सैन्‍्द्रल बे कों की भी स्थापना की गई। सन्‌ 
१६१२ में द्वितीय” सहकारिता एक्ट पास होजाने के उपरान्त 
संयुक्त प्रान्त, पंजाब, बन्नाल, तथा मध्य प्रान्त में बहुत से सैन्टूल 
बेकों की स्थापना हुई । १६१४ से १६२० तक सैन्दुल बोकों का 
ओसत ३०१ था और प्रारम्भिक सहकारो समितियों को संख्या 
२७,५३५, थी । १६२० से १६२४५ तक सैन्द्रल बॉंकों की संख्या 
४०० थी तथा समितियों की संख्या ५५,5६६ थी । 

सैन्ट्ल बक तीन प्रकार के होते हैं। ( १) ऐसे सैन्ट्रल वे क 
जिनके सदस्य केवल व्यक्ति ही होते हैं । (२) दूसरे प्रकार सैन्टल 
बेंक वह हैं जिनके सदस्य केवल समितियां हीं हो सकतो हैं । (३) 
तीसरे प्रकार के बक वह हैं जिनके सदस्य व्यक्ति तथा समितियां 
दोनों ही होते हैं । 

पहले प्रकार के बैंक केवल हिस्सेदारों के बेंक होते हैं जो कि 
सहकारिता के सिद्धांतों के विरुद्ध है इस कारण अब ऐसे बंक नहीं 
रहे । दूसरे प्रकार के बे क जिनके सदस्य केवल समितियां होती 
हैं आदर्श सहकारी सैन्ट्रल बे क हैं। समितियां इन बे कों की नीति 
को निर्धारित करती हैं तथा बे क का प्रबन्ध भी उन्हीं के हाथ में 
रहता है। ऐसे व क को बे किंग यूनियन कहते हैं । इन बे किंग 
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यूनियनों का सम्बन्ध ग्रामीण समितियों से होता है, तथा ग्रामीण 
समितियां ही इनका प्रत्रन्ध करती हैं । इन बे किंग यूनियनों की 
सफलता के लिये यह आवश्यक है कि समितियों के सदस्य योग्य 
तथा प्रभावशाली व्यक्ति हों । यही कारण है कि ब्रेकिंग यूनियन 
संख्या में अधिक नहीं हैं। तोसरे प्रकार के सेन्टल बे क ही अधिक 
देखने में आते हैं। उत्तर भारत में बॉकिंग यूनियन संख्या में 
यथेष्ट हैं और दक्षिण भारत में बहुत कम । 





सैन्टूल बे क का क्षेत्र प्रत्येक प्रान्त में भिन्न होता है । उस 
क्षेत्र को सहकारी समितियां उसी बैंक से ऋण लेती हैं। दक्षिण 
तथा पश्चिमीय भाग में सेन्ट्रल बे क का क्षेत्र एक ज़िला द्वोता है, 
परन्तु उत्तर भारत में सैन्टूल बक का क्षेत्र तहसील होती है, इस 
कारण इन ग्रांतों के सेंट्ल बे को से सम्बंधित समितियों की संख्या 
तथा एँजी कम होती है । 


साधारण सभा--सैन्ट्ल बैंक के हिस्सेदारों को सभा 
को साधारण सभा कहते हैं । साधारण सभा के सदस्यों को 
केवल एक बोट देने का द्वी अधिकार होता है। मिश्रित पूजी 
वाली कम्पनियों की भांति जिसने अधिक हिस्से खरीदे हैं उसको 
एक से अधिक बोट देने का अधिकार नहीं है। साधारण सभा 
डायरेक्टरों का निर्वाचन करती है। 


बोड-आफ़-डायरैक्टर्स बे क का प्रवन्ध करता है। साधारणतः 
सेन्ट्रल बॉक के डायरैक्टर संख्या में अधिक दोते हैं क्योंकि बहुत 
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से स्वार्थों का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक द्वोता है। भिन्न भिन्न 
प्रान्तों में डायरेक्टरों की संख्या १० से २४ तक है। इससे यदद 
कठिनाई तो अवश्य द्वोती है कि पूरे बोडे को मीटिंग का आयोजन 
कठिन हो जाता है, इस कारण बोर्ड अपने सदस्यों में से 
कार्यकारिणो समितियों का निर्वाचन करता है जो बेंक का कार्य 
चलाती हैं । बेंक का दैनिक कार्य अवैतनिक मन्त्री, चेयरमैन, 
तथा कोई एक डायरैक्टर, मैनेजर की सलाद से करता है.। 
डायरैक्टरों को फ्रोस अथवा वेतन कुछ नहीं मिलता है । कहीं 
कहीं डायरेक्टर समितियों की आवश्यकता को जानने के लिये 
समितियों का निरीक्षण करते हैं तथा रिपोर्ट करते हैं. कि उनको 
कितना ऋण देना चादिये | डायरैक्टर बदलते रहते हैं । चेयरमैन 
तथा मन्त्री व्यक्तियों में से चुने जाते हैँ । उत्तरोय तथा पूर्वीय 
भारत में चेयरमैन कहीं कद्टीं सरकारी कर्मचारी होता द किन्तु 
अधिकतर वह गैर सरकारो द्वो होता दै । सैन्टूल बेंकों में व्य- 
क्तियों के प्रतिनिधियों की बोर्ड में संख्या निश्चित करदी जातो है। 
अधिकतर डायरैक्टर समितियों के प्रतिनिधि दी होते हैं । 


प्रत्येक बैंक एक मैनेजर नियुक्त करता है । मैनेजर प्रत्येक 
प्रान्त में एक द्वी कार्य नहीं करता । कुछ प्रान्तों में मैनेजर केवल 
बेक के सुचार रूप से चलाने का ह्वी जिम्मेदार नहीं होता वरन 
सम्बन्धित साख समितियों के लिये भी जिम्मेदार होता है । इस 
लिये उसको सैन्टल ब क के दौरा करने वाले कमेचारियों को भी 
देख भाल करनी पड़ती है। अन्य प्रान्तों में मैनेजर क्रेवल साख 
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समितियों के लिये ज़िम्मेदार होता है इस कारण वह केवल दौरा 
करता है श्रौर साख समितियों का निरोक्षण करता है, वह बं के 
का प्रबन्ध नहीं करता। बहुत बड़े बे कों में दो मैनेजर नियुक्त 
किए जाते हैं। जहां मैनेजर दौरे का काम करता है वहां अवेतनिक 

मन्त्री बेंक के कर्मचारियों की सहायता से बॉंक का कार्य 
करता है। ब॑ क में मैनेजर के अतिरिक्त कक, तथा आय' व्यय 
लेखक नियुक्त,किये- जाते हैं । अधिकतर वक अपने खजांची 
रखते हैं और रुपये का लेन देन खयं करते हैं। किन्तु कुछ बॉक 
अवैतनिक खज़ांची रखते है अथवा सरकारी खज़ाने तथा किसी 
अन्य वे क में अपना रुपया रखते हैं । 


सैंट्ल ब क को कार्यशील पूँजी, द्विस्सा पूँजी, रक्षित कोप, 
डिपराज़िट, तथा ऋण के द्वारा प्राप्त होती है । 


बेकिंग यूनियन में केबल समितियां ही हिस्से खरीद सकती 
हैं किंतु मिश्रित ब्‌ को में व्यक्ति भी हिस्से खरीद सकते हैं । साधा- 
रणतः सन्‍्ट्रल ब॑ कों के हिस्से ४० रु० से लेकर १०० रु० तक के 
दवोते हैं,किंतु कहीं कहीं १० से लेकर १००० रु० तक के हिस्से हैं । 
सप्तितियां अपने ऋण के अनुपात में हिस्से लेती हैं | बम्बई, वर्मा 
देहली, कुग, ग्वालियर, तथा इन्दौर में हिस्सों का मूल्य पूरा चुका 
दिया गया दे परन्तु अन्य प्रान्तों तथा देशी राज्यों में हिस्सों का 
पूरा मूल्य नहीं चुकाया गया हैं । साधारण हिस्सेदारों का दायित्व 
हस्से के मूल्य तक ही सीमित है. किन्तु कुछ प्रान्तों में हिस्सेदारों 
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का दायित्व चार गुने से लेकर १० गुने तक है। १६१२ के एक्ट 
के अनुसार प्रत्येक परिमित-दायित्व वाली समिति को २४ प्रति 
शत लाभ रक्षित कोप में जमा करना होता है। सैन्टूल बेंक इस 
२६४ प्रति शत के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिये विशेष रक्षित कोप 
जमा करते हैं । 

हिस्सा पँजी, तथा रक्षित कोष, त्रेंक की निजी पुँजी होती है 
और डिपाज़िट तथा ऋण,उधार लो हुई पूँजी होती है। भारतवर्ष 
के प्रत्येक प्रान्त में निजी पूंजी तथा ऋण ली हुई पूँजी का 
अनुपात १: ८ है । 





सदस्यों तथा गैर सदस्यों की डिपाज़िट ही कार्यशील पूँजी 
का बड़ा भाग होती है । सैन्ट्ल बंकों में दो प्रकार की डिपाजिट 
होती हैं, मुदती, तथा सेविंगस । अधिकतर सेंट्ल ब्ौंक चालू 
खाता नहीं रखते। हां, कुछ बे क कहीं कहीं चालू खाता भी 
रखते हैं, चालू खाता जोखिम का काम है उसके लिये 
संचालकों में यथेष्ठ व्यापारिक कुशलता होनी चाहिये । इस 
कारण यह बे क चालू खाता नहीं रखते । सैन्ट्ल ब को के पास 
पूँजो भी बहुत कम होती है इस कारण भी यद्द वेंक चालू खाता 
सफलता पूर्वक नहीं रख सकते । कहीं कहीं सेविंगस डिपाज़िट भी 
नहीं लीजाती किन्तु अधिकतर बे क सेविंगस डिपाजिट लेते हैं । 
इन बे कों में अधिकतर सुद्दती जमा लीजाती है। सैन्टल बक 
अधिकतर एक वर्ष के लिये डिपाज़िट लेते हैं । प्रत्येक प्रान्त में 
यही प्रथा प्रचलित है । केवल बिद्दार उड़ीसामें कुछ भेद दे । वहां 
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चाहे जब रुपया जमा किया जाबे किन्तु ३१ मई को प्रति वर्ष 
रुपया वापिस दे दिया जाता है। सैन्ट्ल बे कमें अधिकतर नौकरी 
करने वाले, ज़मीदार, तथा संग्थायें ही रुपया जमा करती हैं। 


डिपाज़िट के अतिरिक्त आवश्यकता पढ़ने पर वे क ऋणभी ले 
लेते हैं । सैन्ट्ल बे क इम्पीरियल आदि दूसरे बे को से,तथा प्रांतीय 
सरकार से ऋण लेते हैं । पंजाब के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों में 
में सेन्ट्ल बॉक भ्रान्तीय सरकार से सीधे ऋण नहीं लेते। किन्तु 
देशी राज्यों में सैन्टूल ब्रेंक राज्य से ही ऋण लेते हैं केवल मैसूर 
में बंक राज्य से ऋण नहीं लेते । 

संन्टूल व क सरकारी काग़ज़ तथा प्रारम्भिक सहकारी साख 
समितियों के प्रामिसिरी नोट की जमानत पर ऋण लेते हैं। 
किन्तु कुछ दिनों से इम्पीरियल बेक ने प्रारम्भिक सहकारी 
समितिय्रों के प्रमिसिरी नोट पर ऋण देना बन्द कर दिया है 
ओर कंवल सरकारी काग़ज़ पर ही ऋण देता है। सहकारिता 
आन्दोलन में काय करने वालों से इम्पीरियल ब क के मैनेजिंग- 
गवनर ने सेन्ट्रल बे किंग इनकायरी कमेटी के सामने गवाही देते 
हुए कद्दा है कि सहकारी समितियों की थआर्थिक दशा अत्यन्त 
शोचनीय है इस कारण उनके प्रामिसरी नोट पर बैंक ऋण नहीं 
दे सकता। अन्य मिश्रित पूँजी वाले बको से सैन्टूल बक ऋण 
नहीं लेते इस कारण अधिकतर यह प्रान्तीय सहकारी बकों 
से ही ऋण लेते हैं । त्रिटिश भारत में इस समय सात प्रान्तीय 
सहकारी बे क हैं, संयुक्त प्रांत में अभी प्रांतीय वे क की स्थापना ही 
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नहों हुई तथा बर्मा का प्रांतीय बेंक दिवालिया हो गया । इनके 
अतिरिक्त दो प्रान्तीय बे क देशी राज्यों में भी हैं । जहूं प्रान्तीय 
बेक स्थापित हो चुके हैं वहां सैन्ट्ल बे क, इम्पीरियल बे क, अन्य 
मिश्रित पूँजो वाले व्यापारिक बे को तथा दूसरे सेन्ट्रल बे कों से 
सीधा सम्बन्ध नहीं रख सकते । किन्तु यह नियम मदरास और 
पंजाब में कड़ाई के साथ उपयोग में नहीं लाया जाता। संयुक्त 
प्रान्त में एक सैन्टूल बेक दूसरे सैन्टूल बक को रजिस्ट्रार की 
अनुमति लेकर ऋण दे सकता है | 

सैन्ट्ल बेंक अधिकतर सहकारी साख समितियों तथा गैर 
साख समितियों को ही ऋण देते हैं, पंजाब, मैसूर, ग्वालियर, 
तथा मद्रास में अब भी सेन्‍्ट्रल बेंक व्यक्तियों को ऋण देते हैं 
किन्तु यह रिवाज़ अब बन्द की जारही हैं । सहकारी समितियों 
के पास जमा करने के लिये अधिक पूँजी तो होती नहीं इस 
कारण बे क समितियों को ऋण देने का ही काय अधिक करते 
हैं। १६२६ के अन्त में सेन्ट्ल बे कों ने रूट २२,५४,६३,००० ऋण 
में दिया । इसका अधिक भाग साख समितियों को ही दिया गया । 

सैन्द्रल बॉक व्यक्तियों, विशेष प्रकार की समितियों, तथा कृषि 
सहकारी समितियों को, नोट अथवा वांड पर ऋण दे देते हैं । 
किन्तु व्यक्तियों और विशेष प्रकार की समितियों से इसके अति- 
रिक्त कुछ ज्ञायदाद अथवा सम्पत्ति गिरबी रखवाई जाती है। 





#इस समय संयुक्त प्रान्तीय सदकारी वेंक की स्थापना का 
प्रयत्न किया जा रहा है । 
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कृषि सहकारी समितियों के अपरिमित दायित्व के कारण उनका 
प्रो-नाट ह्वी यथेष्ठ जमानत समभी जाती है। जब सहकारी साख 
समिति किसी सदस्य के पुराने ऋण को चुकाने के लिये लम्बा 
ऋण लेती है तो प्रो-नोट के अतिरिक्त सैन्ट्ल बेंक उन काग़जों 
को, जो सदस्य ने समिति को लिख दिये हैं, अपने नाम 
करवा लेता है । 


यह जानने के लिये कि प्रत्येक सहकारी साख समिति को 
अधिक से अधिक कितना ऋण देना उचित होगा, सैन्टूल वेंक 
अपने से सम्बन्धित साख समितियों की साख का अनुमान 
लगाते हैं । 

जो ऋण कि समितियों को दिया जाता है बह निश्चित वर्षों 
में वसूल कर लिया जाता है । कुछ प्रान्तों में कम और 
अधिक समय के लिये भी ऋण दिया जाता है, किन्तु कुछ 
प्रान्तों में केबल कम समय के लिये ही ऋण दिया जाता है। 
ऋण की स्वीकृति देने में बहुत सी क्रानूनी कार्यवाही करनी 
पड़ती है इस कारण ऋण मिलने में देर हो जाती है। इस दोष 
को दूर करने के लिये कुछ सेन्ट्रल बेंक एक रक़म निश्चित कर 
देते हैं ज्िस तक समितियों को बिना किसी देरी के ऋण दे दिया 
जाता हैं, अधिक के लिये नियमित कार्यवाही करनी पड़ती है। 
कुछ प्रान्तों में समितियों की सामान्य साख--निर्धारित करदी 
जाती है। समिति की सामान्य साख तय करने से पूब उसके 
सदस्यों की सामान्य साख का लेखा तेयार किया जाता है, जिसमें 
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सदस्यों की सम्पत्ति, उनकी आवश्यकता, उनकी आय, तथा 
उनको बचाने की शक्ति का व्योरा रहता है । इस लेखे के आधार 
पर बैंक समिति की अधिक्रतम साख निश्चित कर देता है । अर्थात 
यह निश्चित कर देता है कि इस रक्तम तक ऋण [दिया जा सकता 
है। हैसियत के अनुसार हो सदस्यों की सामान्य साख का लेखा 
प्रति वर्ष तैयार किया जाता है । 


सैन्टूल बे क भिन्न भिन्न प्रान्तों में भिन्न भिन्न समय के लिये 
ऋण देते हैँ | फ़सल उत्पन्न करने के लिये जो ऋण लिया जाता 
है वह एक दो बर्षों के लिये होता है, और जो ऋण भूमि में 
सुधार करने के लिये, अथवा पुराने कर्ज को अदा करने के लिये 
लिया जाता है, वह पांच से द्स वर्ष के लिये दिया जाता है. । 
पहिले लोगों की यह्‌ धारणा थी कि वबेक अधिक समय के लिये 
ऋण दिया करें। किन्तु अब प्रत्येक प्रांत में यह धारणा जोर 
पकड़ रही है कि सैन्ट्रल बे क यह कार्य नहीं कर सकते । इसके 
लिये भूमि बन्धकर बे के स्थापित करना चाहिये | किसी किसी 
प्रांत में सैन्ट्ल बे क अधिक समयक्रे लिये ऋण बिल्कुल नहीं देते 


सैन्टूल बेंक अभो तक ८ से १२ प्रति शत सूद समितियों से 
लेते रहे हैं | हाल में जब कि बाज़ार में सूद की दर बहुत घटगई 
है तब कहीं इन बे कों ने दर घटाई है | अब यह प्रयत्न किया जा 
रद्द है कि सूद की दर और घटाई जावे । भारतीय सहकारिता 
आन्दोलन की सबसे बड़ी कमी यह है. कि समितियां ऋण को 
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उचित समय पर नहीं दे पाती और बहुत सा रुपया बाक़ी रह 
जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि सदस्य अशिक्षित हैं, 
सहकारिता के सिद्धान्तों का उन्हें ज्ञान नहीं है, और कभी फसल 
के नष्ट हो जाने के कारण भी बे कर्ज को अदा नहीं कर पाते | 
यदि फ़सल के नष्ट हो जाने से समितियां अपना ऋण नहीं दे 
पाती तो उन्हें अधिक समय दे दिया जाता है। जब कोई समिति 
अपना ऋण नहीं देती तो व क जहां तक हो सकता है रुपया 
वसूल करता है । यदि रुपया किसी भी प्रकार वसूल नहीं होता तब 
वे क रजिस्ट्रार से समिति को तोड़ देने के लिये कहता है. अथवा 
अदालत से डिगरी कराता है । 


जब कि समितियां बे क को ऋण का रुपया चुकाती हैं. उस 
समय बे क के पास आवश्यकता से अधिक रुपया जमा हो जाता 
है। यह स्थिति वर्ष में दो से चार महीने तक रहती हे। इस 
समय ब क प्रांतीय ब॑ कों में रुपया जमा कर देते हैं, जहां प्रांतीय 
बे क नहीं हैं वहां रुपया इम्पीरियल बे क में जमा कर दिया जाता 
है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ब क के पास कुछ रुपया स्थायी रूप 
से अधिक होता है जो समितियों को ऋण देने में नहीं लगाया 
जा सकता। यह कोष प्रांतीय बंक में अधिक समय के लिये जमा 
कर दिया जाता है, अथवा टूस्टी सिक्‍यूरिटी में लगा_द्या जाता 
है । इस समय सैन्ट्ल बेंकों की नीति यह है कि वह आब- 
श्यकता से अधिक डिपाज़िट नहीं लेना चाहते इस कारण 
डिपाज़िट पर सूद की दर बहुत घटा दी गई है । 
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मैकलेगन कमेटी ने प्रत्येक सैन्ट्ल ब क को कुछ नक्तदी रखने 


की आवश्यकता बतलाई है क्‍योंकि किसी समय ऐसा सस्भव है 
कि डिपाज़िट निकाल ली जाबें और लोग रुपया जमा न करें । 
ऐसे समय पर जमा करने वालों को उनका रुपया देसकने के लिये 
यह आवश्यक है कि प्रत्येक सैन्ट्ल बेंक कुछ न कुछ नक़दी 
अवश्य रखे । मेकलेगन कमेटी ने इस विषय में अपनी निम्न: 
लिखित सम्मति दी है । 


जिन बौकों में चालू खाता, तथा सेविंगस बक खाता दोनों 
हं हों उनमें चालू खाते की सारी रक्तम तथा सेविंगस बे क, खाते 
की ७४ प्रति शत रक्तम नक़दी तथा ऐसी सिक्‍यूरिटी में रखनी 
चाहिये जो तुरन्त ही नकदी में परिणित को जा सके। मुद्दती जमा 
के लिये कमेटी की यह्‌ राय है कि जो डिपाज़िट अगले बारह 
महीनों में देनी हो उसकी आधी रक्तम नक्तदी में रहे । किन्तु कद्दी 
भी इस नियम के अनुसार कार नहीं होता प्रत्येक प्रान्त ने अपने 
नियम बना रखे हैं । अधिकतर नक़दी इससे कम ही रहती है । 

सैन्टूल बैंक प्रति वर्ष वार्षिक लाभ का २५ प्रति शत रक्षित 
कोप में जमा करते हैं और शेप हिस्सेदारों में बांट दिया जा 
सकता है, किन्तु सैन्ट्ल बॉ कों के उपनियमों में अधिक से अधिक 
लाभ की द्र निश्चित करदी जाती है जिससे अधिक लाभ 
हिस्सेदारों में नहीं बांटा जा सकता | 

सैन्ट्ल बे क ६ प्रति शतसे १० प्रति शत तक लाभ बांटते हैं 
किन्तु अधिकतर प्रान्तों में ६ प्रति शत द्वी बांदा जाता है । 
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साधारण रक्षित कोष के अतिरिक्त कोई कोई सैन्ट्रल बे क, इमा- 
रत, बद्दा खाता, तथा लाभ हानि सन्तुलन के. लिये विशेष कोष 
जमा करते हैं। रक्षित कोप का रुपया या तो सिक्‍यूरिटी में या 
प्रान्तीय बेंक में लगा दिया जाता है, अथवा बह बेंक में ही रहता 
है और कार्यशील पूँजी की वृद्धि करता है । 

सैन्ट्ल बैंकों की सूद की दर भिन्न भिन्न श्रान्तों में भिन्न है। 
किन्तु डिपाज़िट पर सूद की द्र, तथा प्रारम्भिक समितियों से जो 
सूद लिया जाता है उसमें, २ से ५ प्रति शत का अन्तर रहता है । 
बिहार, उड़ीसा, संयुक्तप्रांत, मध्यप्रान्त, तथा ग्वालियर में यह 
अन्तर ४ से ५ प्रति शत तक होता दै । किन्तु अन्य प्रान्तों में 
केवल दो या तीन प्रति शत है। जिन वेंक़ों का लेन देन कम 
होता है, उनका प्रबन्ध व्यय अपेक्षाकृति अधिक होने के कारण 
उन्हें मार्जिन अधिक रखना पड़ता है । कुछ प्रान्तों में विशेष प्रकार 
की लेंड टैन्योर होने के कारण रुपया अधिक मारा जाता हू, इस 
कारण भो मार्जिन अधिक रखना पड़ता है । 

सैन्ट्रल बेंक अपने से संवन्धित समितियों की देख भाल रखते 
है, तथा उन पर अपना नियन्त्रण भी रखते हैं | इस कार्य के लिये 
उन्हें कुछ कमचारी रखने पड़ते हैं। यह कर्मचारी ऋण के प्रार्थना- 
पत्रों की जांच करते हैं और सम्पत्ति का लेखा तैयार करते हैं। 
जो समितियां अपने पुराने ऋणको चुकाने के लिये अधिक समय 
मांगती हैं उनके प्रार्थनापत्रों के विषय में भो जांच करते हैं, और 
समिति को सदस्यों से रुपया वसूल कराने में सहायक होते हैं। 
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कहीं कहीं ऐसी बुरी रिवाज़ पड़ गई है कि सैन्टूल ब क के कर्मचारी 
दी सदस्यों से रुपया वसूल कर लेते हैं, ऐसी परिस्थिति में सदस्य 
समिति को कुछ नहीं समझता और समिति का कोई प्रभाव नहीं 
रहता । किसी किस्ती प्रांत में यह कर्मचारी समितियों का हिसाब 
रखते हैं, तथा वार्षिक सभा का आयोजन भी करते हैं । जहां नई 
समितियों की स्थापना करने के लिये सहकारी विभाग विशेष कर्मे- 
चारी नियुक्त नहीं करता वहां यह्‌ कर्मचारी नवीन समितियों 
की स्थापना भी करते हैं । इसके अतिरिक्त यह लोग सहकारिता 
संब धी प्रचार कार्य भो करते हैं । किन्तु अब इनमें से कुछ कार्य 
प्रांतीय इंस्टिद्यूट करने लगी हैं । कुछ प्रान्तोंमें समितियों की देख 
भाल का काये सुपरवाइजिंग यूनियनस को दिया गया ह्दे। 
सैन्टूल बैंकों का आय व्यय निरीक्षण सरकार द्वारा नियुक्त 
आय व्यय निरीक्षकों के द्वारा होता है । यह आय-व्यय निरीक्षक 
हिसाब की जांच के अतिरिक्त न बसूल हुए रुपये के त्रिपय में भी 
जांच करते हैं तथा सैन्टूल बरंकों की आर्थिक स्थिति को भो देखते 
हैं। रजिस्ट्रार कुछ प्रश्न निश्चित करता दै जिनका उत्तर तथा 
आय व्यय निरीक्षक की रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जाती है । 
सेन्टूल बैंक का निरीक्षण रजिस्ट्रार तथा सहकारी विभाग 
के कमंचारी करते हैं । जहां प्रांतोय ब॑ क हैं, वद्दां प्रांतीय वे क के 
मैनेजर तथा डायरैक्टर भो निरीक्षण करते हैं। किन्तु यद्द सर्वमान्य 
वात है कि सैन्ट्ल ब को का निरोक्षण उचित रूप से नहीं ह्वाता 
हैं, क्योंकि रजिस्टार तथा उनके कमंचारी कछ ही बंकों का 
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निरीक्षण कर पाते हैं। प्रत्येक ब क वार्षिक बैलेंस शीट तैयार करके 
उसको आय-व्यय निरीक्षक की रिपोर्ट के सद्दित रजिस्ट्रार तथा हिस्से 
दारोंके पास भेजताहै | बैलेंस शीट (लेनी देनीका लेखा) के अति- 
रिक्त प्रत्येक बेंक को लाभ और द्वानि का व्योरा, तथा आमदनी 
और खर्चका व्योरा भी सरकार को भेजना पड़ताहै। सैन्ट्रल बैंक 
रजिस्ट्रार को तिमाद्दी रिपोर्ट भेजते हैं जिसमें उनकी आर्थिक 
स्थिति का व्योरा रहता है । सैन्ट्रल बेंक अधिकतर अपनी 
शाखाए' नहीं खोलते, किन्तु उन सैन्‍्टूल बेंकों को जिनका क्षेत्र 
बहुत बड़ा है, तथा उनसे सम्बन्धित समितियों की संख्या अधिक 
है, शाखाए' खोलने की आज्ञा दे दी गई है । 





आवठवां परिच्छेद 
प्रान्तीय बैंक 

सहकारिता आन्दोलन के क्रमशः देश में फैलने पर यह बात 
अनुभव होने लगी कि यद्यपि सैन्टूल बेंक सहकारी समितियों का 
निरीक्षण तथा उनकी देख भाल करने में रजिस्ट्रार का हाथ तो 
बँटाते हैं, किन्तु आन्दोलन में जितनी पूँजी की आवश्यकता होती 
है उसका उचित प्रबन्ध नहीं कर सकते । इसके अतिरिक्त सैन्ट्ल 
बैंकों का नियन्त्रण तथा उनके द्वारा साख समितियों की पूँजी 
की आवश्यकताओं का उचित प्रवन्ध करने के लिये भी प्रांतीय 
बेंकों की आवश्यकता प्रतीत हुई। मेकलेगन कमेटी ( जो कि 
१६१४ में सहकारिता आन्दोलन की जांच के लिये बिठलाई गई 
थी) ने प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय ब्रेंक स्थापित करने की आवश्यकता 
बतलाई । वास्तव में सैन्ट्ल बेंकों का आपस में सम्बन्ध स्थापित 
करने के लिये एक ऐसो संस्था की अत्यन्त आवश्यकता थी। 
प्रान्तीय बंकों से पूव यह काय रजिस्ट्रार करता था। यदि किसी 
सैन्टल बैंक को पजी की अधिक आवश्यकता द्वोती तो रजिस्ट्रार 
को सूचना देने पर रजिस्ट्रार प्रत्येक सेन्ट्ल बेक़ को गश्ती चिट्ठी 
लिख देता था। यह्‌ कार्य रजिस्ट्रार भली भांति नहीं कर पाता 
था और साथ ही उसका बहुत सा समय इस कार्य में लग जाता 
था। कुछ सैन्टल बैंक ऐसे थे जो अपनी आवश्यकता से अधिक 
पूँजी आकर्षित कर लेते थे और कुछ ऐसे भी थे जिनको 
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यथेष्ट पूँजी नहीं मिलतो थी, इस कारण ऐसे प्रान्तीय बेंक्ों 
की नितान्त आवश्यकता प्रतीत हुई जो पहले प्रकार के बेंकों की 
अतिरिक्त पूँजी को जमा करें और दूसरे प्रकार के बैंकों को दे दें । 
इसके अतिरिक्त दव्य बाज़ार ( 0क्‍70069 708):९६ ) तथा सह- 
कारिता आन्दोलन के बीच में सम्बन्ध स्थापित करने के लिये भी 
प्रान्तीय बैंकों की आवश्यकता प्रतीत हुई । 


भारतवष में इस समय १२ प्रान्तीय बेंक हैं, ८ ब्रिटिश भारत 
में तथा ४ देशी राज्यों में | त्रिटिश भारत में संयुक्त प्रान्त को 
छोड़कर सभी बड़े प्रान्तों में प्रान्तीय बेंक हैं । देशो राज्यों में 
हेदरावाद तथा मैसूर आदि में प्रान्तीय बेंक हैं । 


यद्यपि इन बारह प्रांतीय बेंक्रों का संगठन भिन्न है परन्तु इन 
का काये एकसा हो है । प्रान्तीय बैंकों क्रे संगठन के विषय में दो 
बातें विचारने को हैं | एक तो यद्द कि प्रान्तीय बकों को भली 
भांति चलाने के लिये व्यापारिक वुद्धि, तथा बैंकिंग की योग्यता 
चाहिये, इस कारण बेंक के डायरेक्टर व्यवसायी होने चाहिये। 
किन्तु व्यापारियों तथा व्यव्रसायियों को वेंक के बोर्ड आफ़-डाय- 
रैकटस में प्रधानता देने से हों सकता है कि सहकारिता के हितों 
की रक्ता न होसके । अस्तु, होना यह चाहिये कि डायरेकटरों 
में सहकारिता बादियों का तो प्रधान्य हो किन्तु कुछ ऐसे 
व्यापारी अथवा बेकिंग को समभने वाले लोगों को भी ले लिया 
बे कि जिससे ब॑ क कार्य सुचारु रूप से चलता रहे । यह तो 
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हुई सिद्धान्त की बात | अब यह देखना यह है कि हमारे प्रान्तीय 
बकों का संगठन कैसा है । 

अधिकतर प्रान्तीय ब्रेक मिश्रित ढंग के हैं, अर्थात्‌ साधारण 
सभा तथा बो्ड आफ़ डायरैक्टरस दोनों ही में हिस्सेदारों 
सहकारी समितियों, तथा सैन्‍्ट्ल ब्रकों के प्रतिनिधि रहते हैं। 
मैकल्षेगन कमेटी के बौठने से पहिले दी, बम्बई, मदरास, तथा 
बर्मा में ऐसे बक स्थापित होचुके थे कि जो नियमानुसार तो 
प्रान्तीय बक नहीं थे ,किन्तु प्रान्तीय बे कों का काये करते थे। 
यह बे क हिस्सेदार व्यक्तियों के थे और सैन्ट्रल बे क, तथा प्रार- 
म्भिक सहकारो समितियों को पूँजी देते थे। 

मैकलेगन कमेटी ने मिश्रित प्रान्तीय ब क स्थापित करने की 
राय दी थी इस कारण अधिकतर प्रांतीय बे को ने अपना संगठन 
वैसा द्वी बना लिया है। किन्तु पंजाब और ब गाल के प्रान्यीय 
बेकों में व्यक्ति हिस्सेदार नहीं हो सकते,क्ेवल सैन्ट्ल बोंक और 
सहकारी समितियां ही उनकी हिस्सेदार हो सकती हैं । इनके 
अतिरिक्त और सब बे क मिश्रित ब क हैं । 

यह तो पहले द्वी कद्दा जाचुका है कि प्रान्तीय बेक सैन्द्रल 
बकों के अभिभावक का कार्य करता है | सहकारिता आन्दोलन 
का द्रव्य-बाज़ार से निकट सम्त्रन्ध स्थापित हो जावे इसके लिये 
आवश्यक है कि सहकारी सैन्ट्ल बेक बाहरी बॉकों से प्रान्तीय 
बेक के द्वारा काम करें | यद्यपि प्रत्येक प्रान्त में यह सिद्धान्त 
मान्य है, किन्तु सब प्रान्तों में इसके अनुसार कार्य नहीं होता। 
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उदाहरण के लिये पंजाब, बंगाल, और मदरास में सैन्ट्ल त्रेक 
सीधे इम्पीरियल बेक से सम्बन्ध रख सकते हैं। किन्तु बन्बई 
में वे केवल प्रान्तीय बे क से ही सम्बन्ध रख सकते हैं। इसके 
अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि प्रान्तीय वॉक सेन्टल 
ब् कों को आपस में एक दूसरे से ऋण न लेने दें, क्योंकि इससे 
प्रान्तीय बं क सेन्ट्रल व॑ कों का अनुशासन ठीक प्रकार से नहीं 
कर सकते | 





प्रान्तीय ब को कों प्रारम्भिक समितियों से भी सीधा संवन्ध 
नहीं रखना चाहिये,केवल उनसे सैन्‍्ट्ल-बं को के द्वारा ही सम्बन्ध 
रखना चाहिये । कुछ प्रान्तों में प्रान्तोय बेंक प्रारम्भिक समितियों 
से सन्बन्ध नहीं रखते, किन्तु कुछ प्रांतीय बेंक ऐसे भी हैं जो उन 
क्षेत्रों मे जहां कि सहकारी सैन्टरल बेंक नहीं हैं, प्रारम्भिक 
समितियां को पूँजी देते हैं । 

प्रांतीय बेक अपनी कार्यशील पेजी के लिये सहकारी समिः 
तियों, सेन्टल बेंकों, और जनता पर निर्भर रहते हैं । जब 
प्रान्तीय बंक सब साधारण से डिपाज़िट स्वीकार करते हैं. तो 
उन्दें जमा करने वालों को मांगने पर, देने के लिये नक़द रुपया 
रखना पड़ता है । कुछ प्रान्तों में प्रांतीय सरकारों ने नियम बना- 
कर कम से कम नक़द रुपया कितना रखना चाहिये यह निश्चित 
कर दिया है। किन्तु अन्य प्रान्तों में मैकलेगन कमेटी की सम्मति 
के अनुसार हो काय होता है । जितने दिनों के लिये प्रांतीय बोक 
हो डिपाज़िट मिलती हैं उससे अधिक के लिये वे ऋण नहीं देते 
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हैदराबाद, बिद्दार, तथा मद्रास प्रांतीय बेंक अधिक से अधिक 
दो वर्ष के लिये डिपाज़िट लेते हैं । मध्यप्रांत, वम्बई, तथा 
पंजाब के बेंक अधिक से अधिक पांच वर्ष के लिये डिपाज़िट 
लेते हैं। बगाल बैंक तीन वर्ष तथा मैसूर बे क अधिक से अधिक 
दस वर्ष के लिये जिपाज़िट लेते हैं | ऊपर लिखे हुए बेंक कम 
से कम एक मास से लेकर १२ मास तक लिये डिपाज़िट स्वीकार 
करते हैं। कुछ प्रांतीय बेंक चालू खाता भी रखते हैं । पंजाब 
प्रांतीय बे क को छोड़ अन्य प्रांतीय बॉक साधारण बेकिंग भी 
करते हैं वे जनता की चालू जमा रखते हैं, हुंडियों का रुपया 
बसूल करते हैं, तथा अन्य कार्य करते हैं । 

बम्बई, मदरास, तथा पंजात्र प्रान्तीय बैंकों ने लम्बे समय 
के लिये डिबेंचर# बेचे हैं। भारत सरकार ने इन डिबेचरों को 
टूस्टी सिक्‍्यूरिटी मान लिया है | वम्बई ने ६'८ लाख, मद्रास न 
२१८ लाख, तथा पंजाब बेंक ने पांच लाख रुपये के डिब नचर 
बेचे हैं। प्रान्तीय बकों के सामने भी कायशील पूँजी के बाहुलय 
तथा कमी की समस्या उपस्थित रहती है। अस्तु, प्रान्तीय बेंक 
जब कभी उनके पास कार्यशील पूँजी का वाहल्य होता दे एक 
दूसरे को कर्जा देते हैं, जब पूँजो की कमी होती है तो अधिक 
सूद देकर डिपाज़िट बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है । 

प्रान्तीय बैंक का द्िसाव सहकारिता विभाग को जांचना 
चाहिये, क्योंकि सहकारिता एक्ट के अनुसार रजिस्ट्रार का यह 


# डिबेंचर वह रक्तम है जो कि कम्पनियां या बेंक सब 
साधारण से लेती हैं और जिसके लिये ऋण पत्र दें देती हैं | 
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मुख्य कार्य है। बहुत से प्रान्तों में रजिस्ट्रारों ने पेशेबर श्राडिटरों 
द्वारा प्रांतीय बेंक के हिसाब का आय-व्यय निरीक्षण करवाने 
की आज्ञा दे दी है । किसी किसी प्रांत में पेशेवर आडिटरों द्वारा 
आडिट हो जाने पर प्रान्त का सहकारिता विभाग फिर आडिट 
करता है। आय-व्यय निरीक्षण के अतिरिक्त इन बॉकों को 
अपनी आशिक स्थिति का तिमाही लेखा रजिस्ट्रार के द्वारा अपनी 
प्रांतीय सरकार को भेजना पड़ता है। प्रान्तीय सरकार उस पर 
अपना मत प्रकट करती है | प्रान्तीय वे क वर्ष के अंत में वौलेंस- 
शीट भी तैयार करके छापता है। कुछ प्रान्तीय बौंक छमाही 
बैलेंस शीट तैयार करते हैं । 


कुछ समय हुआ जबकि, “ अखिल भारतवर्षीय प्रान्तोय 
सहकारी बेंक एशोसियेशन ” नामक संस्था को जन्म दिया गया 
हैं। इस एशोसियेशन का मुख्य कार्य यह है कि वह प्रत्येक 
सदस्य बेंक की कार्यशील पूँजी के बाहुल्य तथा कमी के आंकड़ों 
को जमा करे और सब सदस्यों की सूचना के लिये भेज दे, जिससे 
कि सदस्यों को यह ज्ञात हो जावे कि किस बंक को पेंजी की 
आवश्यकता हूँ और कोन वे क कर्ज दे सकता है। इसके कार्य 
के अतिरिक्त एशोसियेशन की बोॉठक दो साल में एक एक वार 
द।ती हू जिसमें ब क्रिंग सम्बन्धी, तथा आन्दोलन सम्बन्धी प्रश्नों 
पर वि “7 होता है । और जब कभी प्रांतीय बॉकों को सरकार 
का ध्यान किसी विशेष बात की ओर आकर्षित करना होता है 
तो यही संस्था सरकार से लिखा पढ़ी करती है । 
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कुछ प्रान्तों में प्रांतीय बेंक अपने से सम्बन्धित सैन्दूल 
बैंकों का नियन्त्रण करते हैं। इन प्रान्तों में सैन्ट्ल बैंक डिपाज़िट 
पर कितना सूद देंगे, तथा समितियों से कितना सूद लेंगे, इसका 
नियन्त्रण प्रान्तीय बेंकों द्वारा दाता है। कुछ प्रान्तों में प्रान्तीय 
बैंक सैन्टल बैंकों से उनको आर्थिक स्थिति को जानने के लिये 
एक लेखा मांगते हैं। किन्तु अन्य प्रान्तों में प्रान्तीय बंक ऐसा 
कोई नियन्त्रण नहीं रखते । 


प्रत्येक प्रान्त में प्रान्तीय बेंकों ने अपना सम्बन्ध इम्पीरियल 
बैंक से स्थापित कर रक्‍्खा है और वे सिक्‍यूरिटी देकर नक़द- 
साख ले लेते हैं । अभी तक इम्पीरियल बॉ क, प्रान्तीय ब॑ को को 
सहकारी क़ागज़# (०0०0फुशाबए8 987९7 ) अपने नाम 
करा कर उसकी जमानत पर ऋण दे देता था| किन्तु अभी 
कुछ दिनों से इम्पोरियल बौंक ने अपनी नीति बदल दी है और 
वह सहकारी काराज़ की ज़मानत पर कर्ज देना स्वीकार नहीं 
करता। इम्पीरियल बे क अब केवल गवनेमेंट आफ़ इण्डिया- 
प्रामिसरी नोट की सिक्‍यूरिटी पर द्वी सहकारी प्रान्तीय व॑ को 
को कर्जा देता है। प्रान्तीय बेंक सैन्ट्रल ब कों की मौसमी मांग 
को पूरी करने के लिये इम्पीरियल बं क से नक्तद साख लेते थे 
किन्तु अब जब कि इम्पीरियल बेंक ने साख देना बन्द कर दिया 





# सहकारी क्राग़ज़ अर्थात्‌ वह ऋण पत्र जो कि संन्ट्रलब क 
प्रान्तीय बे क को, तथा समितियां सैन्टल ब॑ को को कज लेन पर 
लिख देती हैं 
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है तब वे भो सैन्ट्ल व कों की मौसमी मांग को पूरा करने में 
असमर्थ हैं। इस नोति परिवतेन का आन्दोलन पर क्या प्रभाव 
पड़ेगा यह अभी नह्ों कद्दा जा सकता क्योंकि यद्द परिवतंन 
अभो हाल में हो हुआ है। प्रान्तोय बे कों का रुपया एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर भेजने के लिये सरकार कोई फ़ीस नहीं लेती । 

सहकारी प्रान्तीय बैंकों तथा इम्पीरियल बैंक का 
सम्बन्ध-सैन्ट्ल वे किंग इनकायरी कमेटी के सामने भी यह 
प्रश्न आया था | सहकारिता आन्दोलन में लगे हुए कार्यकर्ताओं 
ने इम्पीरियल -बक की इस विषय में कड़ी आलोचना को । 
सैन्ट्ल बॉकिंग इनकायरी कमेटी ने इस प्रश्न पर अपना मत 
निम्न लिखित शब्दों में दिया है। “ इम्पीरियल बेंक ने सहकारी 
बेंकों को पजी देने के सम्बन्ध में अपनी नीति में विशेष परिवतन 
कर दिया है | इम्पीरियल बंक जिस प्रक्रार पहले सहकारी बेकों 
को सहायता पहुंचाता था उस प्रकार अब सहायता पहुँचाने को 
तैयार नहीं है”” । कमेटी के सामने इम्पोरियल बेंक के प्रतिनिधियों 
ने गवाही देते समय इशस्न बात पर विशेष ज़ोर दिया कि सहकारी 
बेंकों को चल पूजी ( (00 /९४०0७॥८९५ ) के लिये इम्पीरियल 
बंक पर अवलम्बित न रहना चाहिये, उन्हें चल पूँज्ञी का प्रबन्ध 
स्वयं करना चाहिये। क्‍योंकि संकट के समय इम्पीरियल बेंक 
को भो दःठनाई उपस्थित हो सकती है। इसके अतिरक्त इम्पी- 
रियल बेंक के अधिकारीवग ने कद्दा कि सहकारी काग़ज़ की 
त्मानत का मूल्य प्रारंभिक सहकारी साख समितियों की आर्थिक 
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स्थिति पर ही अवलंबित है । किन्तु सहकारी साख समितियों की 
आर्थिक दशा अत्यन्त हीन है इस कारण यद्द ज़मानत प्रथम 
श्रेणी को जमानत नहीं है । इसका विचार न करके यदि इम्पीरियल 
बैंक समितियों के प्रो-नोट की जमानत पर ऋण दे दे तो ऋणके न 
चुकाये जाने पर बैंक के लिये यह आवश्यक हो जावेगा कि बे क 
समितियों के सदस्यों को भूमि को वेचदे, जो कि न तो उचित ही 
होगा और न व्यवह्ारिक द्वी होगा । 


८ इसके विपरीत सहकारिता आन्दोलन में लगे हुए 
कार्यकर्ताओं का मत है कि ग्रामीण साख समितियों के प्रो-नोट 
से अधिक सुरक्षित ज़मानत और दूसरी हो ही नहीं सकती। 
क्योंकि सदस्यों का दायित्व अपरिमित है । साधारणतः प्रांतीय 
बैंक तथा सैन्टल ब्रेक अच्छी सहकारी समितियों के प्रो-नोट 
इम्पीरियल बैंक के पास ज़मानत के रूप में रखते हैं । इस कारण 
यह कददना ग़लत है कि रूपया वसूल करने के लिये भूमि का 
बेचने की आवश्यकता दहोगी। चल पूजी के विषय में उन लोगों 
का यह कहना है कि यदि प्रान्तीय सहकारी वं क चल पजी का 
प्रबन्ध स्वयं करेंगे तो कुछ रुपया वेकार पड़ा रहा करेगा, क्‍योंकि 
उसका उपयोग सदा नहीं होता, इससे व्यय अधिक बढ़ेगा ओर 
लाभ बहुत कम होगा। जिसका फल यह होगा कि भविष्य में सूद 
की दर न घटाई जा सकेगी । उनका यह भी कहना हैं क्रि 
समितियों के प्रो-नोट पर इम्पीरियल त्रें क--७३ लाख से अधिक 
की साख नहीं देता था, यद््‌ इम्पीरियल बे क के लिये कुछ अधिक 
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नहीं है, फिर जब कि इम्पीरियल व क के पास सरकार बहुत सा 
रुपया बिना सूद लिये द्वी रखती है उस दशा में इम्पीरियल बंक 
का यह कतंव्य हो जाता है कि वह सहकारिता 
आन्दोलन की सद्दायता करे” । सैन्ट्ल बो किंग इनकायरी कमेटी 
ने इम्पीरियल बे क के अधिकारियों का ध्यान इस ओर आक- 
पिंत किया है और साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया है. जहां तक 
हो सके इम्पीरियल बेक को आन्दोलन की सहायता करना 
चाहिये । 


इसके अतिरिक्त सहकारिता ,आनन्‍्दोलन के कार्यकर्ताओं को 
इम्पीरियल बे क के विरुद्ध एक शिकायत यह भी थी कि इम्पी- 
स्यथिल बे के सहकारी बेंकों का रुपया सहकारिता के कार्य के 
लिये एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना फीस नहीं भेजना चाहता । 
भारत सरकार का यह मत है कि जो रुपया सहकारिता 
आन्दोलन के उपयोग के लिये एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
भेजा जाबे उस पर इम्पोरियल बे क फ़रीस न ले, यदि सहकारी 
वॉक यह कह दें कि यह आन्दोलन के उपयोग के लिये है । 
इम्पीरियल बेंक का कहना है कि यह न्यायोचित नहीं है कि 
अन्य व्यापारिक बे को को यह सुविधायें न दी जाबें और सह- 
कारी दे क्रों को यह सुविधा दीजाबें कि जिनको कर दाताओं 
के द्वारा आर्थिक सहायता मिलती है। इस पर सैन्ट्ल बॉकिंग 
इनकायरी कभेटी ने अपना स्पष्ट मत दे दिया है. कि सहकारी 
बे कों का रुपया बिना फीस के भेजना अत्यन्त आवश्यक है, हां, 
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जो रुपया कि सहकारी काये के लिये न भेजा जाबे उस पर 
उतनी ही फीस लीजाबे कि जितनी मिश्रित पूँजी वाले बॉकों से 
लीजाती है । 


मिश्रित पूजी वाले व्यापारिक बैंक तथा सहकारी 
बैंकों की स्पर्धाः-+मिश्रित पूँजी वाले ब को तथा सहकारी ब को 
में कोई अनुचित स्पर्धा नहीं है । वांस्तव में इन दोनों प्रकार के 
बॉकों का कार्य क्षेत्र इतना भिन्न है कि अनुचित स्पर्धा का तो कोई 
प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता | कुछ लोंगों का ऐसा मत हे कि 
सहकारी बेंक सरकार की सद्दायता पाकर डिपाज़िट आकर्षित 
करने में अन्य बे को से अनुचित स्पर्धा कर रहे हैं। प्रान्तीय सहकारी 
बे क तथा सैन्ट्ल ब कों की डिपाज़िट रेट के आंकड़े देखने से ज्ञात 
होता है कि सूद की दर मिश्रित पूँजी वाले ब कों से अधिक नहीं 
है, इस कारण प्रतिस्पर्धा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । 





सैन्टल बेकिंग इनकायरी कमेटी के सामने गवाही देते हुए 
इम्पीरियल बे क के गवर्नर ने कहा था; कि सहकारी बंको को 
केवल सहकारिता आन्दोलन तक अपने काय की सीमा बना 
लेनी चाहिये और मिश्रित पूँजी वाले व कों तथा अन्य बेकिंग 
कार्य करने वालों से प्रतिद्वनदता न करनी चाहिये । यद्यपि अभी 
तक सहकारी बैंक केवल सह्दकारी बे किंग में लगे हुए हैं. किन्तु 
सहकारिता आन्दोलन में लगे हुए लोगों का यह मत है. कि सह- 
कारी बे कों को सब प्रकार का कार्य करना चाहिये । इम्पीरियल 
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व के के गवनर का यह भी मतथाकि सहकारी ब कों को बे किंग 
का इतना ज्ञान नहीं होता कि वे चालू खाता, बिल, हुंडी तथा 
रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान,पर आसानी से भेजने का 
काम कर सकें | सहकारिता आन्दोलन के कार्यकर्ता इसको मानने 
के लिये तैयार नहीं हैं और सैन्ट्रल ब्रेकिंग इनकायरी कमेटी ने 
भी अपनी सम्मति सहकारी ब के के पक्ष में दी है । 





इस सम्बन्ध में एक प्रश्न बार बार उठाया जाता है कि सर- 
कार तथा सहकारिता आन्दोलन का क्या सम्बन्ध है | सिद्धांत की 
टृष्टि से तो सरकार का सड॒कारो विभाग केबल प्रवार तथा निरोत्ञण 
कार्यके लिये ही उत्तरदायी है,किन्तु वास्तव में सरकार का उत्तरदा 
यित्व कुछ अधिक है। जब जब सहकारी बेंक़ों को आर्थिक संकट 
का सामना करना पड़ा है तत्र तब सरकार ने सहकारी बेंकों को 
सहायता की हैं, इस कारण हृव्य बाज़ार में यद्द धारण बन 
गई हैं कि जब कभी इन ब्रकों पर आर्थिक संकट आवेगा, सर- 
कार उनकी सहायता करेगी । इसी आश्वासन के कारण हृव्य- 
वाज़ार में सहकारी बे कों की प्रतिष्ठा तथा साख है। वास्तव में 
वात भी ऐसी ही हे । जब बर्मा तथा मध्य प्रान्त के प्रान्तीय 
बेकों की आर्थिक छिति अत्यन्त डंबांडोल थी तब प्रान्तीय 
सरकारों ने उनकी सद्दायता की । 

व स्थिति यह है कि सरकार किसी सहकारी बे क अथवा 
समिति टूटने पर कोई आर्थिक ज़िम्मेदारी नहीं लेतो है। 
सेन्टूल व॑ किंग इनक्कायरी कमेटी का मत है. कि जब किसी विशेष 
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कारण वश इन बेंकों पर आर्थिक संकट आ जावे तो सरकार 
थोड़े समय के लिये सद्दायता दे दिया करे किततु यह सद्दायता 
साधारणतः न दी जावे । साधारणत:ः प्रान्तोय बैंक यथेष पूँज़ी 
आकर्षित करलेते हैं, किन्तु कभो कभो पूँजोी की अधिक आवश्य- 
कता होती है । ऐसे समय पर प्रान्तीय सरकार को उन्हें ऋण दे 
देना चाहिये । 


सैन्टूल बे किंग इनकायरी कमेटी के सामने प्रांतीय सहकारी 
जे ३5३ श्र 
बे को ने अपनी निम्न लिखित मांगें पेश की थीं । 


(१) जो पूँजी सम्बन्धी सुविधाएं इम्पीरिल बेंक अभी तक 
प्रान्तीय बैंकों को देता आया है बह एक नियम बनाकर उसे देने 
के लिये वाधित किया जाबे । एक वर्ष से लेकर दो वर्ष तक के 
लिये इम्पीरियल बे क, वेंक रेट पर प्रान्तीय बेंक्रों की उनके 
प्रोन्‍्लोट पर ऋण दे, तथा किश्तों में वसूल करले । एक वर्ष 
से कम के लिये प्रो-नोट पर बे क रेट से एक प्रति शत कम सूद 
पर ऋण दे । 

(२) खैती बारी के लिये इम्पोरियल बेंक प्रान्तीय सहकारी 
बेंका को नक़द साख दे तथा उनको हुँडियों (बिल्स) को भुनादे । 

(३) जहां इम्पीरियल वें क की ब्रांच नहीं हैं बहां सहकारी 
सेन्टूल बैंक सरकारी खज़ाने का काम करें| 


(४) देश के अन्तरगत रुपये को एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर भेजने के लिये सरकारी ख़ज़ाने अधिक सुविधाएं दें और 
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देश के अन्तरगत विनिमय-व्यापार सहकारी बैंकों के लिये उचित 
सममा जावे। 


(५) प्रांतीय बेंक ग्रामीण क्षेत्रों में खेती की उपज को सुरक्षित 
रखने के लिये अन्न भण्डार बनवाने की आवश्यकता समभते हैं। 
इसके बिना सहकारी विक्रय समितियां देश में स्थापित नहीं की 
जा सकती । इन भण्डारों के बनवाने के लिये सरकार प्रान्तीय 
बं को को सूद पर पूँजी दे । 


(६) यदि सहकारी समतियां अपनी पूजी सरकारी ऋण में 
अथवा भूमि बन्धक वेंको के डिब्रेन्चर खरीदने में लगाबें तो 
उनकी आय पर इनकम टेक्स न लिया जाबे | 

सैन्टूल बेंकिंग इनक्ायरी कमेटी ने पद्दिली दो मांगों के विषय 
में जो सम्मति दी है वह तो पहिले द्वी लिखी जा चुकी है किन्तु 
इम्पीरियल बेंक से तो सहकारिता आन्दोलन का सम्बन्ध तभो 
तक रहा जब तक रिज़व बेंक स्थापित नहीं हुआ था । रिजबे 
वेंक के स्थापित हाने पर तो सहकारिता आन्दोलन का सीधा 
सम्बन्ध रिज़ब व क से हो गया है । इस लिये यह जानना 
आवश्यक दूँ कि रिज़ब बॉक का सहकारिता आन्दोलन के प्रति 
क्या कतव्य हांगा। कमेटी के मतानुसार रिज़ ब॑ क, प्रान्तोय 

हका«। बेंकों को निन्‍न लिखित सुविधाएं दे । 


(१) प्रान्तीय बैंक भी अन्य बेंकों के साथ सदस्य-बेंक बना 
लिये जावें, और उन्हें भी हंंडी मुनाने की सुविधा दी जावे | 
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(२) प्रान्तीय बैंकों को खेतो-ब्रारी की मौसमी पूँजी की 
आवश्यकता पूरी करने के लिये अधिक पूंजी की आवश्यकता 
होती है इस बात को ध्यान में रखते हुए रिज्ब बंक को यह 
अधिकार दिया जावे कि वह प्रान्तीय ब कों की ६० दिन में 
चुकने वाली हुंडियों को भुनारे, जिससे कि प्रान्तीय बैंक आवश्य- 
कता के समय किसानों की मांग को पूरा कर सकें । 


रिज़्बे बंक को यद भी अधिकार दिया जाना चाहिये कि 
बह प्रान्तीय बे कों को सहकारो काराज़ की साख पर ऋण दे 
सके। साथ ही यह अधिकार भी दोना चाहिये कि वह चल 
पदार्थ, सौदागरों सामान, तथा गोदामों की रसीद की ज़मानत पर 
ऋण दे सके । 


कमेटी को सम्मति में यदि सहकारी बकों को खुज़ाने का 
काम दे दिया जाबे तो सम्भवतः उनकी प्रतिप्ता बढ़ जावेगी। 
किन्तु बर्तमान स्थिति में सहकारो बे कों को आन्दोलन सम्बन्धी 
कार्य के अतिरिक्त और कुछ भो न करना चाहिये नहीं तो उनकी 
शक्ति बट जाबेगी। कमेटी ने यह भी शिफ़ारिश की हैं. कि 
प्रान्तीय बैंकों को गोदामों के बनवाने के लिये कम सूद पर 
रुपया दिया जावे । 


अब केवल एक मांग शेप रहती है-- कि सहकारी 
समितियों को इनकम टैक्स से मुक्त कर दिया जावे । सहकारी 
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समितियों का लाभ इनकम-टैक्‍्स से मुक्त है, किन्तु सुपरटेक्स 
से मुक्त नहीं है । कमेटी की राय में लाभ सुपर टैक्स से भो मुक्त 
कर देना चाहिये । गवनेमेंट सिक्यूरिटी तथा भूमि बन्धक बैंक 
के डिबैन्चरों में जो रुपया लगाया जावे उसकी आय पर जो टेक्स 
लिया जाता है वह भी न लिया जाबे, किन्तु यह उतने ही रुपये 
की आय पर छोड़ा जावेगा कि जितना रुपया रक्षित कोष, तथा 
चल पूँजी के लिये गवनेमेन्‍्ट सिक्‍यूरिटोी तथा भूमि बन्धक ब कों 
में लगाना नियमानुसार सहकारी समितियों तथा बेकों को 
आवश्यक है । 


नवां परिच्छेद 
सहकारी भूमि बंधक बैंक 

यह वो पहिले ही कद्दा जा चुका है कि किसान को साधारण 
खेती बारी के कारत्रार को चलाने के लिये थोड़े समय के लिये 
ऋण की आवश्यकता पड़ती है । इसके अन्तर्गत वह सभी ऋण 
आजावेगा जो कि पशु, बीज, खाद, दल तथा अन्य यन्त्र 
खरीदने के लिये, लगान देने के लिये, तथा अपने कुदुम्ब के पालन 
के लिये लिया जाता है । इसके अतिरिक्त किसान को पुराने ऋण 
को चुकाने के लिये, भूमि की चकबन्दी करने, उसको उप- 
जाऊ बनाने के लिये, कूआं खोदने के लिये तथा क्लोमती यन्त्र 
खरीदने को अधिक समय के लिये ऋण चाहिये । 

ग्राम्य सहकारी साख समितियां किसानों को थोड़े समय के 
लिये ऋण देती हैं । आरम्भ में जब कि सहकारिता 
आन्दोलन का श्री गणेश हुआ था उस समय लोगों की यह 
धारणा थी कि साख समितियां अधिक समय के लिये भी ऋण 
दे सकेंगी। यह केवल धारणा ही नहीं थी वरन साख समि- 
तियों ने अधिक समय के लिये ऋण दिया और अब भी देती 
हैं। किन्तु एक तो साख समितियों के पास इतनी पूँजी नहीं थी 
कि वे सदस्यों के पुराने ऋण चुका सकें और न ऐसा उनके हित 
में ठीक ही था, इस कारण साख समितियां अधिक समय के 
लिये ऋण बहुत कम देती हैं | अधिकतर प्रन्तीय बेकिंग इन- 
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कायरी कमेटियों की यह सम्मति है कि स्थिर- सम्पत्ति को वन्धक 
रख कर अधिक समय के लिये ऋण देना ग्रामीय साख 
समितियों के लिये ठोक नहीं है। एक तो साख समितियों 
को स्थिर सम्पत्ति को ज़मानत पर ऋण देने से व्यक्तिगत 
साख के महत्व का विस्मरण दो जाने की सम्भावना है, जो 
कि सहकारिता के सिद्धांतों के विरुद्ध है। सहकारी साख समि- 
तियां तो केवल व्यक्तिगत साख पर ही ऋण देतो हैं । दूसरा 
कारण यह है कि सैन्ट्रल बे क तथा ग्रामीय साख समितियों में 
डिपाज़िट थोड़े समग्र के लिये होतो हैं. अस्तु, थोड़े समय के 
लिये जमा किये हुये रुपये से अधिक समय के लिये ऋण देना 
जोखिम से खाली नहीं है तथा यह बेकिंग के सिद्धान्त के भी 
विरुद्ध है । तोसरे अधिक समय के लिये ऋण देने में सम्पत्ति 
की जमानत लेते समय उस के मूल्य को आंकने तथा 
उसके स्वामित्व के विपय में जांच करने के लिये 
अनुभवी कार्यकर्ताओं और कमंचारियों की आवश्यक्रता 

गी जो कि ग्रार्मीय समितियों के पास नहीं हैं । इसके 
अतिरिक्त एक कठिनाई यह भी है कि भूमि वन्धक रखने पर 
उसके सम्बन्ध के काग़ज़ ग्रामोय समितियों के पास रखने में 
जोखिम हैं, और अन्तिम सबसे बड़ी कठिनाई यह उपस्थिति 
होगी कि सदस्यों के ऋण न चुकाने पर समिति की पेंजी फंस 
जावेगी ओर समिति को सदस्य के विरुद्ध डिगरी करा कर उस 
भूमि को नोलाम करवाना होगा | यह सब क़ानूनी काम समिति 
सफलता पृवक नहीं कर सकेगी । 
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केवल प्रान्तोय बे किंग इनक्कायरी कमेटियों को ही यह राय 
नहीं है कि समितियां भूमि वन्धक रखकर अधिक समय के लिये 
ऋण न दें, वरन सेन्टल बेकिंग इनक्वायरा कमेटी के सामने 
गवाद्दी देते हुए प्रान्तोय बे को के प्रतिनिधियों न भो यही सम्मति 
दी थी। 


यदि प्रान्तीय बे किंग इनक्कायरी कमेटियों को रिपोर्टों का 
अध्ययन किया जावे तो ज्ञात होगा कि प्रान्तीय सहकारी बे क, 
सैन्टूल बे क, तथा साख समितियां, किसान के पुराने ऋण को 
चुकाने में असमर्थ हैं। यहां हम प्रान्तीव बेकिंग इनक्ायरी 
कमेटियों की अपने अपने प्रान्तों के विषय में सम्मति 
लिखते हैं । 

आसाम--यद्यपि कुछ ऋण अधिक समय के लिये दिया 
जाता है किन्तु थोड़े समय के लिये जमा किये हुए रुपये से 
अधिक समय के लिये ऋण देना नीति के विरुद्ध समा 
जाता है। 

बद्भाल--अधिकतर सैन्‍्ट्ल ब्रेंक समितियां को पुराना ऋण 
चुकाने के लिये तीन व के लिये रुपया उधार देते हैँ, कुछ बंक 
पांच वष के लिये भी उधार देते हैं । 

विहार उड़ोसा--ब्रिहार उड़ीसा में सहकारो समितियां पुराने 
ऋण को चुकाने के लिये ऋण देंती हैं किन्तु सहकारी विभाग 
ने इस प्रकार के ऋण को रक्तम निश्चत कर दी है जिससे अधिक 
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ऋण , लम्बे समय के लिये नहीं दिया जा सकता । यह ऋण 
दो साल से लेकर दस साल तक के लिये दिया जाता है । बिद्दार 
उड़ीसा कमेटी की राय में ऋण कमसे कम पांच साल के लिये 
देना चाहिये । कमेटी की यह भी राय है कि सहकारी साख समि- 
तियां कभी भी सफलता पूबंक इस समस्या को हल न कर सकेंगी। 
_वम्बई--बम्बई प्रान्त में समितियां सदस्यको ७५० रुपये तक 
पुराना कर्ज चुकाने के लिये ऋण देती हैं, किन्तु बहुत थोड़ी 
समितियां ही यह सुविधा प्रदान करती हैं । 
वर्मा--बर्मा में चार वर्षों के लिये ऋण दिया जाता है। 
भध्यप्रान्त-- मध्य प्रान्त में साख समितियों ने सदस्यों के 
पुराने ऋण को चुका देने का प्रयत्न किया किन्तु सदस्यों से किरतें 
वसूल न की जा सकीं । अब आन्दोलन की नीति यह है कि 
अधिक लम्बे समय के लिये ऋण न दिया जावे। 
मदरास--मदरास में पांच वर्षों के लिये ऋण मिल सकता है 
पंजाब-पंजाव में सहकारी साख समितियां बहुत कम पुराने 
ऋण को चुकाने के लिये ऋण देती हैं, यह कार्य बहां सहकारी 
भूमि बन्धक ब क करते हैं । 


ऊपर लिखे हुये विवरण से यह स्पष्ट है कि सहकारी साख 
सलितियां अधिक समय के लिये किसान को पँजी नहीं देसकतीं। 
इसके लिये भूमि बन्धक बेक अधिक उपयुक्त हैं । सेन्ट्ल बैंकिंग 
इनकायरा कमेटी की भी यही सम्मिति है । 

भूमि वन्धक ब॑ क तीन प्रकार के होते हैं | (१) सहकारी 
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(२) ग़ैर सहकारी, (३) अध सहकारी | सहकारी भूमि बन्धक 
बेंक के सदस्य ऋण लेने वाले द्वोते हैं, बेंक की पूँजी नहीं होती । 
जो भूमि बन्धक रखदो जातो है उसकी जमानत पर बन्धक बांड 
( 3[0+282९ ४७०॥० ) बेचे जाते हें ओऔर उनसे पूजी प्राप्न 
की जाती है । यह वेंक लाभ को लक्ष्य करके कार्य नहीं करते 
बरन सूद की द्र घटाने का प्रयत्न करते हैं । 

गैर सहकारी भूमि बन्धक बैंक मिश्रित पूँजी के होते हैं । 
जिस प्रकार कि अन्य व्यापारिक बैंक लाभ को दृष्टि से स्थापित 
किये जाते हैं बैसे द्वी यह्‌ वे क भी हिस्सेदारों को सम्पत्ति होते हैं. 
और लाम की दृष्टि से चलाये जाते हैं । किसान इत्यादि अपनों 
भूमि वन्‍्धक रख कर उनसे ऋण लेते हैं । इस प्रकार के बैंक 
योरोपीय देशों में सर्वत्र ही स्थापित किये गये हैं किन्तु राज्य उन 
पर नियन्त्रण रखता है कि जिससे वे ऋण लेने वालों को तंग न 
करें। अर्थ सहकारी भूमि बन्धक बेंक न तों पूर्ण रूप से सह- 
कारी होते हैं ओर न गैर सहकारी | 

भारतवर्ष में बड़े ज़मींदारों के लिये गौर सहकारी तथा 
किसानों के लिये सहकारी भूमि वन्धक ब॑ क उपयुक्त होंगे । किंतु 
जो कुछ भी भूमि बन्धक वॉक भारतवर्ष में स्थापित किये गये हैं 
वे श्रधे सहकारी हैं, कोई भी पूर्ण सदकारो नहीं कद्दा जा सकता। 
इस समय जो भी बे क काये कर रहे हैं वे परिमित दायित्व वाली 
संखायें हैं उनके सदस्य अधिकतर ऋण लेने वाले ही होते हैं । 
किन्तु कुछ सदस्य ऐसे भो ले लिये जाते हैं. कि जो ऋण लेने वाले 
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नहीं होते । इन सदस्यों को ब क के प्रवन्ध में सद्दायता पहुंचाने 
तथा पँजी को आकर्षित करने के उद्य श्य से लिया जाता है। यह्‌ 
लोग प्रांत के प्रसिद्ध व्यापारी होते हैं | क्रमशः ऐसे सदस्योंक्रो हटा 
देने को नीति है कि जिससे बॉक पूर्ण रूप से सहकारी संस्था 
बन जावे । किन्तु यद्द बात सबों को स्वीकार करनी पड़ती है कि 
जिस प्रकार रेफीसन सहकारी समितियों में सदस्यों का समिति 
के काये से घनिष्ट सम्बन्ध होता है वैसा इन बॉकों में 
नहीं होता । 

१६२६ में रजिस्ट्रार सम्मेलन ने एक प्रस्ताव द्वारा भूमि बधक 
ब को की एक योजना तैयार की थी, बह इस प्रकार ह। 

व॑ क के उद्य श्य--(१) किसानों की भूमि तथा मकानों को 
ठुद्दाना, (२) खेती की भूमि तथा खेती बारी के धन्थे की उन्नति 
करना तथा किसानों के मकानों को बनवाना, (३ ) पुराने ऋण 
को चुकाना, (४) भूमि खरीदने के लिये रुपया देना | 

भूमि बंधक बे क का कार्य क्षेत्र छोटा होना चाहिये, किन्तु इतना 

दोटा भी न हो कि उसका ठीक प्रबन्ध न होसके | यह नियम न 
बनाया जाबे कि ऋण केबल साख समितियों को ही दिया 
जाबेगा, हां यदि ऋण लेने वाला साख समिति का सदस्य हो तो 
उसके विपय में समिति का मत ले लिया जावे, किन्तु समिति पर 
उस ऋण का कोई उत्तर-दायित्य न रहे । 

सदस्य को उसकी सम्पत्ति के मूल्य के आधे से अधिक 
ऋण नहीं दिया ज़ासकता । प्रत्येक सदस्य को बक का हिस्सा 
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खरीदना होगा कि जिससे वेंक़ के पास अपनी निज की पूंजी हो 
जावे और जिसकी जमानत पर बेक को बाहर से पूँजी मिल 
सके | ऋण लेने वाले के हिस्से का मूल्य जितना ऋण वह लेना 
चाहता है, उसका बीसवां हिस्सा होना चाहिये । प्रत्येक बेक 
अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुये एक रकम निश्चित करले 
जिससे अधिक ऋण किसी भी सदस्य को न दिया जाबे | प्रान्त 
के सब भूमि वन्‍्धक बेंक अपना एक संगठन करें और एक 
केन्द्रीय संस्था स्थापित कीजावे । केवल केन्द्रीय संस्था द्वी डिग्रंचर 
बेचे, प्रथक प्रथक भूमि बन्धक बे क डिब्रेंचर न बेचे । 

शाद्दी कृषि कमीशन ने भी रजिस्ट्रार सम्मेलन के प्रस्ताव का 
अनुमोदन किया है और उसकी सम्मति में सहकारी भूमि बंधक 
अधिक उपयुक्त हैं । कृषि कमोशन के सामने यह्‌ प्रश्न उपस्थित 
किया गया था कि सरकार भूमि बन्धक बेंक के डिब चरों को 
खरीदे अथवा नहीं | कमोशन का मत है कि सरकार को इन 
बेकों के डिब्र चरों पर सूद की गारंटी दे देना चाहिये, और उन 
को टूस्टी सिक्‍यूरिटी बना देना चाहिये | डिब चर केन्द्रीय 
संस्था बेचे । कुछ बर्षों तक एक सरकारी कमंचारी बेक की 
प्रबन्ध कारिणी समिति में अवश्य रक्खा जावे | 

१६२८ में रजिस्ट्रार सम्मेलन ने कृपि कमीशन की रिपोर्ट पर 
विचार किया। सम्मेलन ने कृपि कमीशन की सम्मति का अनु- 
मोदन किया केवल एक वात पर सम्मेलन ने क्रपषि कमीशन से मत 
भेद्‌ प्रकट कियाथा । रजिस्ट्रार सम्मेलन ने यह प्रस्ताव पास किया 
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कि सरकार को इन बेंकों के डिवेंचर खरीद कर तथा इनको 
ऋण देकर सहायता देनी चाहिये । 

इस समय कुछ भूमि वन्धक बेंक भारतवर्ष के भिन्न भिन्न 
प्रांतों में स्थापित किये गये हैं. और उनका संगठन सहकारिता 
ऐक्ट के अनुसार हुआ है। पंजाब, मद्रास, वम्बई, आसाम, 
तथा बंगाल में यह पाये जाते हैं | अन्य प्रान्तों में भूमि बन्धक 
बैंक नहीं हैं, किन्तु सब प्रान्तों में इन बेंकों के स्थापित करने का 
विचार हो रहा है;संयुक्त प्रान्त में तो एक स्थापित भी होगया है। 
किन्तु अभी तक रजिस्ट्रार सम्मेलन की बनाई हुई योजना कार्य 
रूप में परिणित नहीं होसकी है। कारण यद् है कि जो भी भूमि 
बन्धक बे क स्थापित किये गये हैं वे इस योजना के पूब ही 
स्थापित किये जाचुके थे। 

अब्र हम भिन्न भिन्न प्रान्तों के भूमि वन्‍्धक बे कों के विषय 
में यहां कुछ लिखेंगे | 

पंजाब--पंजात में १२ भूमि बन्धक बेंक हैं। मिंयावली तथा 
भंग बे कों के अतिरिक्त और सब बे क एक एक तहसील में 
काय करते हैं । केवल वे दोनों वेंक जिलों में काये करते हैं। इन 
बकों के सदस्य साख समितियों के अतिरिक्त वे ही लोग हो 
सकते हं जो क्रि भूमि के स्वामी हैं। किसी भी सदस्य को भूमि 
की मालगुज़ारी के तीस गुने से अधिक ऋण नहीं दिया जा 
सकता । तीन कामों के लिये ऋण दिया जाता है । पुराने ऋण 
को चुकाने के लिये, भूमि को छुड़ाने के लिये, तथा भूमि के 
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सुधार के लिये। १६३० में लगभग एक-तिहद्दाई कर्जदारों ने अपनी 
किश्तें नहीं चुकाई थीं। अब सहकारिता विभाग ने निम्वय किया हद 
कि अधिक से अधिक एक सदस्य को केवल ५०००) रु० ही दिये 
जावें, किन्तु केवल चार बैंकों ने इस नीति को स्वीकार किया है। 
सात बैंकों ने यह रक्तम १०,००० और एक वेक 
ने १५,००० निश्चित को है । कुछ बे कों में डायरेक्टर स्वयं ऋण 
खूब ले लेते हैं तथा अपने संबन्धियों को उनकी द्ेसियत से 
अधिक ऋण दे देते हैं, जिसका फल यह होता है कि बेंक 
को द्वानि हो जाती है। इस कारण पांच बे क तो डायरैक्टरों को 
ऋण देते ही नहीं और केवल एक में बिना किसी रीक टोक के 
डायरैक्टरों को ऋण दिया जा सकता है. । बाकी ६ बंकों में 
डायरैक्टरों को तभी ऋण दिया जा सकता है कि जब दो-तिद्दाई 
डायरैक्टर उपस्थित हों और सब ऋण देने को राज़ी हों, और 
सरकारी सदस्य लिखित स्वीकृति दे दे । 

इन बेंकों की कायशोल पंजी का बहुत बड़ा भाग सरकार ने 
ऋण सखरूप दिया है. प्रान्तीय बेंकों ने पांच लाख रुपये के डित्रे चर 
बेचे हैं। प्रान्तीय सरकार ने २५ वर्ष के लिये उनकी अदायगी 
की गारंटी दी है। यह आशा की जाती है. कि आगे गारंटी की 
आवश्यकता न पड़ेगी । 

मद्रास--मदरास में भूमि बन्धक बकों का क्षेत्र बहुत दी 
छोटा द्वोता है। एक बे क कुछ गांवों के, समूह में दी कार्य करता 
है। बंकों का कार्य क्षेत्र इस कारण इतना छोटा रक्खा गया कि 
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जिससे काय कर्ता भूमि की मली भांति जांच कर सकें और 
अवैतनिक डायरैक्टर गांवों में जाकर देख सकें कि ब्ौंक के कर्म- 
चारियों की रिपोर्ट ठीक है अथत्रा नहीं। मदरास में यह बॉक 
अपने दिस्से की पूँजी का केत्रल आठ गुना या दस गुना ऋण 
बाहर से ले सकते हैं । 
आरम्भ में यद योजना थी कि यह बेंक डिब्रेंचर बेचकर 
. कार्य शोल पूँजो इकट्टी करेंगे । सरकार ने यह स्वीकार कर लिया 
था कि जितने मूल्य के डिबेंचर वेंक बेच लेबेंगे उतने ही मूल्य 
के सरकार ले लेगी । बेंक दिये हुए ऋण पर ६ फी सदी सूद लेते 
हैं। जो ऋण ६ फी सदी सूद पर दिया जाता है वह सबा सोलह 
वर्ष के लिये होता है क्योंकि दिये हुये ऋण का १२ फी सदी प्रति 
वर्ष वसूल कर लेने से सवा सोलह वर्ष में सूर सहित ऋण चुक 
जाता है। किन्तु सब बेंकों ने इस ढंग को स्वीकार नहीं किया है। 
कतिपय बेंक प्रति वर्ष कुछ फ्री सदी असल का, और बचे हुए 
अंश पर सूद लेते हैं । 
ऋण देने का ढंग यह है कि सदस्य प्रार्थना पत्र देता है। 
बैंक उसकी भूमि का मूल्य अंकवाता है तथा उसका क्रानूनी 
अधिकार देखता है । ऋण की क्‍यों आवश्यकता है और उसके 
चुकाने की सदस्य में योग्यता है अथवा नहीं । इतनी जांच कर 
चुकने प. ऋण दिया जाता है | 
पिछले दिनों से इन ब को ने अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाया है 
ओर एक सदस्य को अधिक से अधिक ४०००) रु० देने का 
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निश्चय किया है । आरम्भ में प्रत्येक बेंक अपने डिब्रेंचर प्रथक 
बेचता था जिससे बड़ो गड़ब्रड़ रहती थी, इस कारण एक 
केन्द्रीय संस्था को जन्म दिया गया है कि जा सत्र बं को के लिग्रे 
डिवेंचर बेचेगी | प्रान्तीय बे क ने इसके डित्रेचर खरीदकर इन 
बैंकों को सहायता दी है तथा प्रान्तीय सरकार ने इन डिबचरों 
पर जो कि अगले पांच वर्षों में बेचे जाबेंगे ६ प्रति शत सूद देने 
की गारंटी दी है । किन्तु सरकार अधिक से अधिक पचास लाख 
रुपये पर ही गारंटी देगी | यह निश्चय किया गया है. कि सब्र 
भूमि बन्धक बैंक अपने पास वन्‍्धक रखी हुई भूमि को सैन्ट्रल 
बैंक ( केन्द्रीय संस्था ) के नाम करदें और सैन्ट्रल बैंक डिब्रेंचर 
निकाले । रजिस्ट्रार सरकार को ओरे से ट्रस्टो नियुक्त किया गया 
है कि वह देखे कि व क डित्रेंचर खरीदने वालों के प्रति अपना 
कर्तव्य पालन करता है कि नहीं | मद्रास में इस समय ४२ भूमि 
बंधक बे क काय कर रहे हैं । 

बम्बई--बम्बई में अभी हाल में द्वी भूमि बंबक बेकों की 
स्थापना की गई है इस कारण यहां यद्द संख्या में अधिक नहीं हैं। 
पूर्व खानदेश, धारवार, तथा भर्ड़ौच, के ज़िल्षों में व कों को स्था 
पना हो चुकी है । जो उद्य श्य कि रजिस्ट्रार ने भूमि वन्धक बेकों 
के निर्धारित क्रिये हैं उन्हों कार्यों के लिये क्र्ज़ा दिया जाता है | 

बैंकों के सदस्यों को जितना ऋण लेना द्ोता है उसके पांच 
प्रति शत मूल्य के हिस्से उन्हें खरीदना पड़ते हैं । बेंक भूमि के 
मूल्य की आधी रक्रम तक ऋण देसकते हैं । ऋण १० से ३० 
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वष तक के लिये दिया जाता है। बकों की प्रबन्ध कमेटी में 
रजिस्ट्रार तथा प्रान्तीय सहकारी बेंक के प्रतिनिधि रहते हैं । सर- 
कार ने प्रारम्भिक काल में महकमा माल का एक एक आफ़िसर 
प्रत्येक बैंक को दे दिया है जो कि भूमि के मूल्य को कूतता है। 

बन्नाल--वद्जाल में भी इन बैंकों की संख्या कम है। इस समय 
केवल दो बैंक कार्य कररहे हैं । एक राजशाही जिले में दूसरा वाकर- 
गंज जिले में । इन बैंकों का कार क्षेत्र भी छोटा है। जिन कार्यों 
के लिये ऋण दिया जाता है, वे लगभग वे ही हैं जो कि रजिस्ट्रार 
सम्मेलन ने निर्धारित किये थे। सदस्य को अपने हिस्सों के मूल्य 
का दस गुना ऋण मिल सकता दें । ऋण एक ब्ष से लेकर २० 
वर्ष तक के लिये दिया जाता है । 

आसाम--आसाम में पांच बेंक हैं । अधिक से अधिक ऋण 
सदस्य के हिम्सों के मूल्य से बीस गुना तथा भूमि के मूल्य का 
आधा दिया जासकता है। जिन कार्यों के लिये ऋण दिया जाता 
है वे लगभग वहीं हैं ज्ञिनके लिये अन्य प्रान्तों में ऋण दिया 
जाता है। अधिक से अधिक २० वर्ष के लिये ऋण दिया जाता 
४ । और एक सदस्य को अधिक से अधिक १०,०००) रु० ही 
दिया ज्ञा सकता है। 

सेन्ट्ल वेंकिंग इनकायरी कमेटी के सामने भूमि बन्धक 
व॑ को के सम्बन्ध में निम्न लिखित प्रश्न उपस्थित थे :-- 

(१) ऐसी कौन कौन सी आर्थिक आवश्यकताए' हैं जिनके 
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लिये किसान को अधिक लम्बे समय के लिये ऋण देना 
उचित है। 

(२) अधिक से अधिक ऋण कितने समय के लिये देना 
चाहिये और उसके चुकाये जाने का ढंग क्या होना चाहिये ? 


(३) भूमि बन्धक बे के अपनी कायेशील पूँजी कैसे इकट्ठी 
करें। क्या हिस्से खरीदना आवश्यक माना जावे, उस दशा में 
ऋण तथा दिस्सों के मूल्य का क्या अनुपात हो । यदि डिब्रे- 
चर बेच कर कार्यशील पूँजी इकट्ठा करना अभीष्ठ दो तो प्रत्येक 
भूमि वन्‍्धक को यद्द अधिकार दिया जाबे, अथवा किसी एक 
केन्द्रीय संस्था को । यदि प्रत्येक भूमि बन्धक बेक को यह 
अधिकार न दिया जावे तो प्रान्तीय सहकारी वो क यह कार्य करे 
अथवा कोई प्रथक सैन्ट्रल भूमि वन्धक बे क इसके लिये स्थापित 
किया जावे । 

(४) क्या भूमि बन्धक बे क साधारण बेकों तथा सर- 
कारी सैन्टूल बे कों की भांति डिपाज़िट लें | यदि लें तो उसके 
लिये क्‍या शर्तें होनी चाहिये ? 


(४) जहां सरकारी साख समिति तथा भूमि बन्धक बक 
एक ही स्थान पर हों वहां उनका क्या सन्वन्ध होना चाहिये ? 

(६) क्‍या सरकार इन बकों को श्रार्थिक सद्दायता दे ? 
यदि दे तो किस प्रकार दे । बे कों को ऋण देकर, वे कों को टैक्स 
तथा फ़ीस से मुक्त करके, डिबेंचरों के मूल तथा सूद की गारंटी 
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देकर, उनको टूस्टी सिक्‍्यूरिटी बना कर अथवा डिबेंचर 
खरीद कर । 


(७) क्‍या एक विशेष कानून बना कर इन बेकों को यह 
अधिकार देना चाहिये कि वे विना अदालत में गये हुये बन्धक 
रखी हुई भूमि को बेच दें । 

सन्‍्ट्रल वे किंग इनकायरी कमेटी की यह सम्मति तो हम 
पूत्र ही लिख चुके हैं कि बड़े बड़े ज़मीद्वारों के लिये तो व्यापा: 
रिक भूमि बन्धक बे क जो मिश्रित पूँजी वाले हों स्थापित किये 
जांय और किसानों के लिये सहकारी भूमि वन्धक बैंक स्थापित 
किये जाब | इसके अतिरिक्त ऊपर लिखे प्रश्नों पर कमेटी की 
सम्मति नीचे लिखी जाती है । 

(१) कमेटी को राय में निम्न लिखित कार्यों के लिये ऋण 
देना चाहिये। 

(क) किसान की भूमि और मकान को छुड़ाने के लिये 
तथा पुराने ऋण को चुकाने के लिये। 

(ख) भूमि तथा खेती बारी के ढंग सुधारने के लिये तथा 
किसानों के मकान बनवाने के लिये । 

(ग) विशेष अवस्थाओं में भूमि खरीदने के लिये । 

कितना ऋण ओर कितने समय के लिये दिया जाबे यह 
हुण लेने वाले की क्षमता तथा जिस कार्य के लिये ऋण लिया 
जा रहा है, उस पर निर्भर होगा । रुपया पांच वर्ष से लेकर बीस 
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बषे के लिये दिया जावे । आगे चल कर तीस वष के लिये भी 
रुपया दिया जा सकता है | कमेटी की सम्मति में ५००० रु० से 
अधिक एक सदस्य को न दिया जावे, सदस्य की भूमि का आधे 
से अधिक ऋण किसी भी दशा में न दिया जावे | 


कमेटी की राय में ऋण सूद सहित बरावर बराबर किश्तों 
में लिया जावे । जिससे कि एक निश्चित समय पर ऋण चुक 
जावे | इससे यह लाभ होगा कि किसान को लगभग उतनी ही 
किश्त देनी होगी ज्ञितना कि वह महाजन को सूद देता है । किन्तु 
बैंकों को ये अधिकार दे दिया जावे कि यदि वे चाहें तो दूसरे ढंग 
से किश्तें बसूल कर सकते हैं। 


भूमि बन्धक बैंकों की कार्यशील पूँजी, हिस्सा पूँजी, तथा 
बिवैंचरों से प्राप्त की जानी चाहिये । हिस्सा पूँजी दो प्रकार से प्राप्त 
की जासकती, एक तो आरम्भ में हिस्सा बेच कर, दूसरे ऋण 
लेते समय दो हुई रक्तम में से पांच प्रति शत काट कर हिस्से का 
मूल्य वसूल करने से | किन्तु आरम्भ में काम चलाने के लिये 
जहां कहीं भी आवश्यकता हो प्रान्तीय सरकार बकों को बिना 
सूद के रुपया दे दें ओर डिबेंचर त्रिकने पर जो रुपया आवे उसमें 
से सरकार का रुपया दे दिया जावे | यह्‌ ध्यान में रखने की ब(त 
है कि पँजी की यह व्यवस्था बेंकों के प्रारम्भिक काल में द्वी उप 
युक्त होगी | विशेषज्ञों का कथन है कि आगे चल कर इन बेक़ों 
को बहुत पूँजी की आवश्यकता होगी, उस समय प्रान्तीय सर- 
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कारों को इन बेंकों के हिस्से खरीद कर इनको सहायता पहुंचाना 
चाहिये । 

अधिकतर कार्यशील पूँजी डिवैंचरों के द्वारा दी प्राप्त हो 
सकती है । सैन्ट्ल बैंकिंग इनकायरी कमेटी के सामने गवाद्दी देते 
हुए कुछ विदेशी विशेषज्ञों ने कद्दा था कि वेंकों की 
जितनी हिस्सा पूँजी द्वो उससे पांच गुने डिबेंचर निकालना 
चाहिये । किन्तु कमेटी इससे सहमत नहीं है। कमेटी की राय 
में बैंक जितने मूल्य के डिबेंचर निकालना आवश्यक सममे 
निकाले किन्तु डिबरेंचरों का मूल्य भूमि बन्धक रख कर दिये हुए 
ऋण से अधिक न होना चाहिये। क्योंकि उस भूमि की जमानत 
पर हो डिग्रेंचर निकाले जावेंगे। डिब्रेंचरों को सफलता पूत्रक 
बेचने के लिये सरकार द्वारा मूलधन की गारंटी दी जाने की 
श्रावश्यकता प्रतीत नहीं होती, हां सूद की गारंटी सरकार को 
अवश्य दे देना चाहिये | कमेटी की यह भी सम्मति है कि 
यदि सरकार को इस बात का संतोष हो जावे कि बेंक ने डिवेंचरों 
को चुकाने का प्रबंध कर लिया है तो इन डिवंचरों को टूस्टी 
सिक्‍यूरिटी बना देना चाहिये । 

कमेटी की सम्मति है कि डिबेंचर एक केन्द्रीय संस्था 
( प्रान्तीय भूमि वंत्रक वेंक ) निकाले, और ज़िला भूमि बंधक 
ब्रेंक उनको बेचे । जिला बैंक बंधक की जमानत पर प्रान्तीय बेंक 
से पूँजी ले ले और प्रान्तीय बैंक उस सिक्‍यूरिटी पर निर्भर हो 
कर डिब्रेंचर निकाले | ब्रेकिंग इनकायरी कमेटी की यह स्पष्ट 
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सम्मति है कि सहकारी साख समितियां, सहकारी सैन्ट्ल बेंक, 
तथा प्रान्तीय सहकारी बेंक थोड़े समय के लिये किसान को साख 
देने का प्रबंध करें ओर प्रान्तोय भूमि बंधक बेंक, तथा ज़िला 
भूमि बंधक बैंक अधिक समय के लिये साख दें। जहां सहकारी 
साख समिति तथा भूमि बन्धक बेंक दोनों ही काय कर रहे हों 
वहां दोनों संस्थाओं को एक दूसरे से बिलकुल स्वतंत्र रहना 
चाहिये हां दोनों में सहयोग होना आवश्यक है । यदि कोई साख 
समिति का सदस्य भूमि वंवक् बेक से ऋण लेने के लिये प्रार्थना 
पत्र दे तो बेंक समिति से उसझ्रे विषय में पूत्र तांछ करले, किन्तु 
समिति ऋण की ज़िम्मेदार न होगो । 

कमेटी, भूमि वंधक वेंक के लिये बादर की डिपाज़िट लेना 
उचित नहों समझती | कारण यह है कि बेंक को अधिक लम्बे 
समय के लिये ऋण देना पड़ता है अस्तु, डिग्राज़िट के रुपये से 
ऋण देना बेंक के लिये उचित न होगा । 

भूमि बंधक बैंकों की सफलता के लिये सदृकारिताब्रादी यह 
श्रावश्यक सममते हैं कि बेंक्रों को यह अधिकार दिया जावे कि 
वे बिना अदालत में गये अपना रुपया वसूल करने के लिये बंधक 
रक्‍्खी हुई भूमि ज़ब्त करलें और बेच दें । अधिकतर प्रान्तोय 
बैंकिंग इनक्कायरी कमेटियों ने इस मांग का विरोध क्रिया है। उन 
का कहना है कि जब वेंक इस अधिकार का उपयोग करेंगे तब 
उनके विरुद्ध जनता में विरोधो वातावरण तैयार हो जावेगा। 
दूसरा कारण उनके विरोध का यह है कि यदि बैंकों को यह अधि- 


१६४ भारतीय सहकारिता आन्दोलन 











कार दे दिया गया तो वे ऋण देते समय भूमि की भली भांति 
जांच पड़ताल नहीं करेंगे । उनके विचार से यदि बेंक सावधानी 
से कार्य करें और उनका प्रव॒न्ध अच्छा हो तो मुक्कदमेत्राज़ी की 
आवश्यक्रता न पड़ेगी । सेन्ट्रल बेकिंग इनकायरी कमेटी के 
सामने भी यह प्रश्न उपस्थित किया गया था । जो लोग कि वैंकों 
को यह अधिकार देने के पक्ष में हैं उनका कथन है कि यदि कोई 
विशेष क़ानून बनाकर यद््‌ अधिकार न दे दिया गया तो फल यह 
होगा कि बेंक को अदालत की शरण लेनो पड़ेगी, अथवा रज्नि- 
स्ट्रार द्वारा नियुक्त किये गये पंच के सामने मुक़दमा लड़ना पड़ेगा। 
भारतवर्ष में सम्पत्ति का हस्तांतरकरण क़ानून ( ]"क्षार्डाश' 
० ?00९+७ &८॥ ) तथा ज़ाब्ता दीवानी ( सिविल्ष प्रोसी- 
डयोर कोड ) इतने पेचीदे हैं कि बेंक को डिगरी कराने में बहुत 
समय तथा धन नष्ट करना होगा। इसका फल यह होगा कि बेंक 
को कार्य करने में वहुतसी रुकाबटों का सामना करना होगा 
तथा डिग्रेंचरों की बिक्री पर इसका बुरा असर होगा। योरोपीय 
देशों में भी भूमि बंधक वेंक्रों को विशेष क़ानून बना कर यह 
अधिकार दिया गया है कि यदि देनदार ऋण नहीं चुकाता तो 
वेंक बिना अद्दालत में गये भूमि को बेच सकता है । सैन्टल 
बैंकिंग इनक्वायरी कमेटी का मत है. कि त्रिना यद अधिकार दिये 
डिवेंचर वेच कर कार्यशील पूँजी प्राप्त नहीं को ज्ञासकती, जनता 
डिब्रेंचरों का न लेगी । अस्तु, कमेटी ने इस मांग का समर्थन 
किया है साथ ही यह भी कहा है कि देनदार को यह अधिकार 
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होना चाहिये कि यदि वह समभता है कि बेंक का काये न्‍्यायपूण 
नहीं है तो वद्द अदालत को शरण में जासके ! बेंक के देनदार के 
हिस्सेदार तथा अन्य किसी लेनदार को भूमि के बंक द्वारा जद 
कर लेने पर यदि द्वानि होती हो तो वह भी अदालत की शरण 
में जा सकता है | 


भारतवर्ष के कुछ प्रान्तों में भूमि हस्तांतर क्लानून ( लैंड 
 ऐलीनियेशन ऐक्ट ) लागू है । इस क़ानून के अनुसार कुछ 
जातियां खेति-हर जातियां मानली गई हैं और उन्हीं जातियों के 
लोग भूमि मोल ले सकते हैं । यह्‌ क़ानून सारे पंजाब, तथा 
संयुक्त प्रान्त, मध्यप्रान्न और सैन्दल एरिया & के क्रिसी 
भाग में लागू है। इन प्रांन्तों में भूमि बन्धक बेंकों को अधिकार 
मिलजाने पर भी भूमि के बेचने में अडचन होगी। इसके अतिरिक्त 
बहुतसे प्रांतोंमें लगान काश्तकारी क्वानून (टिनैन्सी ऐफ्ट) के कारण 
भो भमि के बेचने में रुकबर्टे होंगीं। प्रान्तीय बेकिंग इनक्वायरी 
कमेटियों का मत है कि भमि हस्तांतर क़ानून से विशेष लाभ नहीं 
हुआ है। अस्तु,इन क़ानूनों में ऐसा परिवतन कर देना चाहिये क्कि 
बैंकों को भूमि के बेचने में कोई रुकावट न हो । 


# सीधे भारत सरकार द्वारा शासित प्रान्त अथात्‌, दहला; 
अजमेर-मेरवाड़ा और कुगे । 


५ | 4 आप 
दसवा पारच्छद 
अपव्यय को बंद करने वाली तथा मितव्ययता बढ़ाने 
वाली समितियां । 
धर्म गोला--धर्म गोला सहकारी साख समिति की ही 
भांति समितियां हैं। वे अनाज का ऋण देते हैं। किसान को 
निर्धन होने के कारण अपना अनाज फ़सल के काटते ही बेच देता 
पड़ता है, क्योंकि उसे मालगुज़ारी, लगान तथा मद्दाजन का ऋण 
देना होता है । जिस समय किसानों को अनाज बेचना पड़ता है 
उस समय अनाज का भाव बाज़ार में वहुत गिरा हुआ होता है । 
इसका फल यद होता है कि किसानों के पास इतना अनाज नहीं 
रहता कि बह वर्ष भर अपने कुठ्ठम्त्र का भरण पोपण कर सके। 
इस कारण किसान को साहूकार से बहुत अधिक सूद पर 
अनाज उधार लेना पड़ता है, यदि किसान दो या तीन महीने 
तक रुक सके तो उप्तको अपने अनाज को अच्छी क्नीमत मिल 
सकती है । 
गोला किसान को उस समय जब कि भाव गिरा होता है, 
अनाज नहीं बेचने देता दै.बह क्रिसानों को अनाज उधार देता है, 
तथा यथेष्ट अनाज एकत्रित कर लेता है कि जिससे अकाल के 
समय उसका उपयोग किया जासके | 
गोला अपरिमित दायित्व वाली संख्या होती है उसका 
संगठन सहकारी साख समिति जैसा ही द्वोता है। साधारण सभा 
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को सारे अधिकार होते हैं तथा प्रचन्ध कारिणी सभा दैनिक काये- 
वाद्दी की देख भाल करती दै। गोला की पूँजी,अनाज को डिपाज़िट, 
अनाज के दान, तथा अनाज के ऋण से इकट्ठी होती है। सदस्य 
केवल प्रवेश फ़ीस अनाज में नहीं देते। समिति अधिक से 
अधिक कितना अनाज डिपाज़िट के रूप में ले सकती है तथा 
कितना उधार ले सकती इसका निश्चय साधारण सभा ही करती 
है। प्रत्येक सदस्य को सभा द्वारा अनाज की निर्धारित राशि 
गोले को देनी पड़ती है जो सूद सहित कुछ वर्षों बाद दे दी जाती 
है। गोला सदस्यों को ही अनाज उधार देता है, अनाज बीज के 
लिये, कुठुम्ब्र के पालन के लिये, तथा अधिक सूद पर लिये 
हुए अनाज को वापस देने के लिये, दिया लाता है। सूद २५ फ्री 
सदी लिया जाता है । अनाज के गोले विह्ार-उड़ीसा, पंजाब, 
मैसूर तथा कुर्ग में पाये जाते हैं । 

रहन सहन सुधार सप्रितियां--भारतीय प्रामों में 
सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों पर इतना अधिक अपव्यय होता 
है कि जिसका कुछ ठिकाना नहीं । यद्यपि किसान निर्धन होता है 
फिर भी जन्म, मरण, तथा विवाहोत्सव के समय पर जाति 
विरादरो को दात्रत देने में, तथा अन्य कार्यों में कज़े ले कर व्यय 
कर देता है। इस अपव्यय को रोकने के लिये कुछ प्रान्तों में 
समितियां स्थापित की गई हैं । पंजाब में और संयुक्त प्रान्त में 
इन समितियों ने प्रशंसनीय कार्य किया दे | पंजाव के रजिस्ट्रार 
का कथन है कि जिन स्थानों पर यह समितियां स्थापित हो गई 
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हैं बहां के रहने वालों को इनके द्वारा प्रति वर्ष हज़ारों रुपये की 
बचत होती है । जो मनुष्य कि इन समितियों के सदस्य होते हैं. 
'थे तो नियमानुसार इस प्रकार का अपव्यय कर द्वी नहीं सकते, 
साथ ही वे अन्य किसी मनुप्य के विवादह्ोत्सव में सम्मिलित 
नहीं हो सकते जहां इस प्रकार का अपव्यय किया जावे | 
इस प्रकार समिति का प्रभाव ग्ैर सदस्यों पर भी पड़ता है। 
समिति विवाह तथा अन्य उत्सवों में कितना व्यय द्ोना चाहिये 
यह निश्चित करती हैँ और जो सदस्य नियमानुसार कार्य नहीं 
करता उस पर जुर्माना करती है। यह समितियां गांवों की सफ़ाई 
का कार्य भी करती हैं । गलियों को साफ़ तथा उनको एकसा कर- 
वाती हैं । कुछ समितियां गांव वालों को हवा का महत्व वबतलाकर 
मकानों में खिड़की इत्यदि बनवाती हैं । यह समितियां जेवर 
बनवाने का भी विरोध करती हैं क्योंकि आर्थिक दृष्टि से तो यह्‌ 
हानिकर है ही साथ ही चोरों का भी भय रदता है। यह समि- 
तियां सदस्यों को खाद गढ्टों में रखने के लिये बाधित करती हैं, 
जिससे कि गांव गन्दा न हो और खाद उत्तम तैयार हो। पंजाब 
में एक समिति ऐसी हैं जिसके सदस्यों ने कंडे न बनाने और 
सारे गोत्रर की खाद बनाकर खेतों में डालने का निश्चय किया है। 
संयुक्त प्रात और पंजाब में यह समितियां ग्राम सुधार का काये 
किसी न किसी रूप में अवश्य कर रही हैं | इनकी संख्या पंजाब 
प्रान्त में लगभग ३०० के है । संयुक्त प्रान्त में इन समितियों की 
संख्या पंजाब से बहुत अधिक है । यह समितियां अधिकतर प्रांत 
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प्रान्त के पूबे में हैं। गांवों की सफ़ाई, खाद बनाने, शिक्षा देने, 
तथा अपव्यय को रोकने का काये यह समितियां विशेष रूप से 
करती हैं । संयुक्त प्रान्त के सहकारिता विभाग के उच्च अधि- 
कारियों का मत है कि इस प्रान्त की समितियां अन्य सत्र प्रान्तों 
की समितियों से अधिक सफलता पूर्वक कार्य कर रही हैं | अन्य 
प्रान्तों में सहकारी साख समितियां ही इस बात का प्रयत्न करती 
हैं कि अपव्यय कम हो । काश्मोर राज्य में सहकारी साख समि- 
तियों ने यह नियम बना लिया है कि यदि कोई सदस्य सामाजिक 
कार्यों पर अधिक व्यय करे तो उस पर जुर्माना किया जावे । 


पंजाब में एक अत्यन्त उपयोगी संस्था को जन्म दिया गया 
है वह है मुक्तदमे तय करने वाली समितियां। आज हमारे देश 
में मुक़॒मेबाज़ी का रोग इस बुरी तरह से फ्रेला हुआ है कि 
सम्भवतः और किसी भी देश में इतनी नि्धेन जनसंख्या मुक्तदम 
वाजी में इतना अधिक अपव्यय न करती द्वोगी। प्रत्येक गाव वर्ष 
भर में हज़ारों रुपय वकीलों और अदालत की भेंट कर देता 
है। घर में भोजन नहीं है किन्तु कर्ज लेकर, पशुधन बेचकर 
हमारे मूर्ख किन्तु निधेन किसान भाई मुक्तदमे लड़ते हैं। इस 
भयंकर अपव्यय को रोकने के लिये पंजाब में लगभग ४० सद- 
कारी समितियां स्थापित की गई हैं । समिति की पंचायत समिति 
के सदस्यों के मुक्तदमे फ्रेसल करती है । यदि पंचायत सममौता 
नहीं करा पातो है तो पंच नियुक्त कर दिये जाते हैं और वे 
फ्रैसला करते हैं । पंचों का फ़ैसेला अदालत को मान्य द्वोता है। 
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किन्तु ऐसे बहुत कम अवसर श्ाते हैं जब कि समिति को फ्रैसला 
अदालत के द्वारा मनवाना पड़े । सदस्य स्वयं फ्रैसले को मान 
लेते हैं। संयुक्त प्रान्त में पंचायतें स्थापित की गई हैं जो मुक्तदमों 
का फ़ैसला करती हैं । 

मितव्यायिता सहकारी सप्रितियां-पंजाब में मितव्ययिता 
सहकारी समितियां यथेष्ट संख्या में स्थापित कर दी गई हैं। 
यद्‌ समितियां नौकर पेशा तथा मजदूरों में मितव्ययिता के भाव 
का प्रचार करती हैं | भारतवर्ष में नौकर पेशा तथा मजदूरों में 
मितव्यता के भाव को जाग्रत करने की अत्यन्त आवश्यकता है 
क्योंकि इस देश में सामाजिक तथा धार्मिक कृत्यों में मनुष्य को 
अत्याधिक व्यय करना पड़ता है। ग्राम निवासी को कुछ न कुछ 
अवश्य बचाना चाहिये नहीं तो उसे बड़ी कठिनाई का सामना 
करना पड़ता है। यह समितियां अपने सदस्यों से प्रति मास उनके 
वेतन में से कुछ लेकर जमा करती हैं तथा उस रुपये को किसी 
लाभदायक कारये में लगाकर अपने सदस्यों के लिये सूद प्राप्त 
करती हैं। दो या चार वर्षों के उपरान्त वह रुपया सूद सह्दित 
बाविस कर दिया जाता है| यह समितियां अधिकतर के नहीं 
देती हां कुछ समितिययाँ जितना रुपया कि जमा हो जाता है 
उसका ६० फ्री सदी कर्ज दे देती हैं । यदि समिति जमा किये हुए 
रुपये ते अधिक कज दे दे तो वह मितव्ययिता समिति नहीं रह 
जाती, वह साख समिति हो जाती है । पंजाब में लगभग १००० 
मितव्ययिता समितियां हैं जिनमें लगभग आठ लाख रुपये जमा हैं । 


पज  --> बच ंंर्शिषओ 
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इन समितियों में स्कूलों के अध्यापक हो अधिकतर सदस्य होते हैं, 
किन्तु कुछ वकील, पुलिसमैन, रेलवे कमंचारी तथा दुकानदार भी 
इन समितियों के सदस्य हैं | पंजाब में सवा सो समितियां केबल 
श्लियों की हैं जिन्होंने एक लाख रुपये जमा कर लिये हैं। इसमें 
कोई सन्देह नहीं यदि मितव्ययिता का प्रचार किया जाबे तो यशेष्ट 
रुपया जमा किया जा सकता है, क्योंकि बहुत से साधारण स्थिति 
के नौकर तथा मज़दूर यथेष्ट रुपया जमा करते हैं । 

पंजाब में स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये भी मितव्ययिता 
समितियां स्थापित की गई हैं। एक स्कूल की सभिति ने एक नई 
योजना निकाली है । विद्यार्थियों से जंगलों की कुछ चीज़ों को 
इकट्ठा करने के लिये कहा जाता है और जब वे अधिक राशि में 
इकट्ठी द्योजाती हैं तो बेच दी जाती हैं. और विद्यार्थियों के नाम 
उनका रुपया जमा कर लिया जाता हूँ । 

मदरास में ऐस्ती लगभग सवा सौ समितियां हैं तथा संयुक्त 
प्रान्त, अजमेर मेरबारा, और बम्बई में भी थोड़ी सी समितियां 
मज़दूरों में सफलता पूर्वक कार्य कर रही हैं। यद््‌ समितियां अपने 
सदस्यों को द्ोम-सेफ़ ( छोटी तिजोरी ) देकर कुछ रुपया बचाने 
की आदत डाल सकती हैं । बम्बई, त्रिहार, तथा संयुक्त प्रान्त में 
कुछ समितियों ने ऐसा किया भी है । 

मुठिया पद्ति--बंगाल तथा बिदार में सहकारी साख 

समितियों ने मुठिया पद्धति चलाई है। प्रति दिन प्रत्येक सदस्य 
से मुट्ठी भर चांवल अ्रथवा और कोई अनाज लिया जाता है और 
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उसको बेचकर सदस्यों के नाम रुपया जमा कर दिया जाता है। 
बंगाल के एक ज़िले में सहकारी साख समितियों ने १६२६ में 
मुठियों द्वारा प्राप्त अन्न ८३,००० रु० को बेचा । गांवों में मितव्य- 
यिता का ग्रचार करने का यह ढंग अच्छा है। 

लगान देने वाली समितियां--पंजाब में लगान देने 
वाली कुछ समितियां स्थापित को गई हैं। यह समितियां प्रति 
वर्ष फ़सल पर सदस्यों से कुछ रुपया वसूल करती हैं । इनका 
उद्देश्य है कि वे इस प्रकार इतना रुपया जमा कर लेंगी कि 
प्रत्येक सदस्य को जमा के सूद से उनकी लगान दे दें । यह समि- 
तियां अभी नई हैं इस कारण इनके विषय में कुछ कहा नहीं 
जा सकता | 

चारा सहकारी सम्रितियां--थोड़ीसी समितियां पंजाब 
तथा बड़ौदा राज्य में चारे को अच्छी फ़तलल के समय एकत्रित 
करके अकाल में सदस्यों को देने के लिये स्थापित की गई हैं । 

पंजाब में पचास के लगभग समितियां फ़सल नष्ट हो जाने 

पर सदस्यों की सद्दायता करने के लिये स्थापित की गई हैं। 
समितियां हर फ़सल पर फुछ अनाज क्रिसान से लेती हैं और 
उसको बेचकर उसका मूल्य उसके नाम जमा कर देती हैं। यह 
रूपया सदस्य साधारणतः निकाल नहीं सकता। जिस साल 
उसकी फ़सल नष्ट हो जाती है तमी उसको रुपया निकालने की 
अआज्ञा मिलती है । 








ग्यारहवा परिच्छेद 
दूध सहकारी समितियां 


भारतवर्ष को अधिक्रतर जनसंख्या शाकाहारी है फिर भी 
ऐसे मनुष्यों की संख्या कुछ कम नहीं है जिन्हें मांस खाने में 
कोई आपत्ति नहीं और जो कभी कभी थोड़ा बहुत मांस खाते 
भी हैं, किन्तु जिन्हें मांस खाने को नहीं मिलता । बात यह है कि 
जिन देशों की आबादी घनी है वे मांसाह्ारी हो ही नहीं सकते । 
भूमि की उत्पादन शक्ति तथा जन संख्या का घनिष्ट सम्बन्ध है । 


घने आवाद देश के लिये मांस बिलास की वस्तु है। जितनी 
भूमि पर एक गाय का निर्वाह होता है उतनी भूमि पर अनाज 
उत्पन्न करके आठ मनुष्यों का भोजन उत्पन्न किया जा सकता हेँ। 
अ्रस्तु, मांसाह्वारी केवल वह्दी देश हो सकते हैं जहां भूमि तो बहुत 
है किन्तु जन संख्या कम है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, 
अरजैनटाइन, इत्यादि । अथवा वे घने आबाद देश मांसाद्यारी 
हो सकते हैं जो धनवान होने के कारण विदेशों से मांस मंगाकर 
खा सकते हैं, जैसे इड्नलेंड इत्यादि | भारतवर्ष में जो लोग मांस 
खाते हैं उन्हें यथेट्ठ मांस खाने को कहां मिलता है? साधारण 
भारतीय स्वाद के लिये कभी कभी मांस खा लेता है। 

इस कारण भारतवर्ष की अधिकांश जनसंख्या को शाकाहारी 
बनना पड़ा है, अस्तु, भारतीयों के स्वास्थ्य के लिये फल और 
दूध की बड़ी आवश्यकता है। यदि देश में दूध की उत्पत्ति का 
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दिसाब लगाया जावे तो ज्ञात होगा कि प्रति मनुष्य प्रति दिन 
आध छुटांक से भी कम दूध उत्पन्न होता है। ऐसी प१रिस्थित में 
मनुष्यों का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रह सकता है विशेष कर नगरों 
में तो दूध को समस्या ने विकट रूप धारण कर लिया है। शहरों 
को छोड़ दीजिये वहां तो दूध का अकाल है, छोटे छोटे क़स्तों में 
भी दूध उचित मूल्य पर नहीं मिलता। शहरों में समीपवर्ती गांवों 
से दूध आता है अथवा शहरों में रहने वाले घोसी और ग्वाले दघ 
को बेचते हैं । किन्तु दोनों ही प्रकार का दूध अच्छा नहीं होता । 


गाव से आया हुआ दूध--अधिकतर नगर के समीप- 
वर्ती पांच या छः मील की दूरी से किसान दूध वेचने आता है। 
जो किसान भेंस रखता है वह शहर के किसी हलवाई से वात- 
चीत कर लेता है। हलवाई खोये के हिसाब से दूध के दाम देता 
है । यदि हलवाई किसान से आठ सेर का दूध लेता हैतो ग्राहक को 
चार सेर का ही देता है । किसान हलबाई को शुद्ध दूध देता है 
किन्तु वह सायंकाल शहर में नहीं आ सकता इस कारण 
सायंक्राल का दूध प्रातः काल के दूध के साथ मिला कर लाता 
दे । अतएवं नगर-निवासियों को बासी दूध पीने को मिलता है। 
इस प्रकार दूध पीने वाले और बेचने वाले दोनों को हानि उठानी पड़ती 
है, क्योंकि किसान को अपना दूध सस्ते दामों पर देना होता है। 

शहरों के ग्वालों का दूध-शहरों के घोसी अपनी गाय 
भेंसों को लेकर शहरों में ही रहते हैं । शहरों में स्थान की कमी 
होने के कारण इन ग्वालों के स्थान बहुत गन्दे रहते हैं जहां एक 
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प्रकार के कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं जो कि दूध को दूषित कर देते 
हैं। विशेषज्ञों का कथन दै कि शहरों के कीटाणु युक्त दूध को 
पीने के ही कारण बहुत से रोग उत्पन्न हो जाते हैं । दूध बहुत 
शीघ्र बिगड़ने बाली वस्तु है इस कारण ग्वालों का दूध स्वास्थ्य 
के लिये हानिकारक होता है । ग्वाला भो उसी क़ीमत पर दूध 
बेचता है जिस पर हलवाई | शहरों में दृध पहुंचाने की समस्या 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है ओर सहकारी समितियों के द्वारा ही बह 
हल द्टो सकतो है । 

दूध सहकारी समितियों का संगठन-समीपवर्ती चार 
पांच गांवों के लिये सहकारी समिति का संगठन किया जावे | 
जितने किसान गाय या मैंस रखते हैं उनको सदस्य वनाया जावे। 
प्रत्येक सदस्य को अपना सब दूध समिति के दफ्तर में निश्चित 
समय पर पहुंचाने पर वाध्य किया जाबे। जममनी के बवेरिया 
प्रान्त में समितियों ने किसानों का दृध इकट्ठा करने का एक 
श्रच्छा ढंग निकाला है । प्रत्येक सदस्य को वारी बारी से अपने 
गांव भर का दूध इकट्ठा करके अपनी गाड़ी में समिति के कार्या- 
लय में लाना पड़ता है, इससे दूध इकट्ठा करने में सुविधा होती 
है। डैनमार्क की सहकारी समितियों ने दूध इकट्ठा करने के लिये 
एक नवीन योजना निकाली है। जिन प्रदेशों में पक्को सड़कें हैं 
वहां की समितियां मोटर के द्वारा सदस्यों का दूध इकट्ठा करती 
हैं। प्रत्येक गांव के सदस्य निश्चित समय पर अपना दूध लेकर 
गांव के बाहर सड़क के किनारे आ जाते है ओर मोटर आकर 
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उनका दूध ले जाती है। जहां सड़कें अच्छी नहीं हैं बढ़ां यह्‌ 
काम घोड़ा गाड़ियों से लिया जाता है। समिति प्रत्येक सदस्य 
को एक बत॑न देती दे जो प्रति दिन भाष द्वारा साफ़ किया जाता 
है । इसी बतंन में भर कर सदस्य दूध समिति को. देता है । 

समिति का मन्त्री बेतनिक कर्मचारी होता है उसे दुध के 
धंधे का जानकर द्दोना आवश्यक है । डैनमाक तथा जर्मनी में 
दूध के धंधे की शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी मन्त्री बनाये जाते हैं । मन्त्री 
टरंध की जांच करता है, यदि दूध में मिलावट द्वोती है तो सदस्य 
पर जुर्माना किया जाता है। दूध नापकर सदस्य के हिसाब में 
जमा कर लिया जाता है, कहीं कहीं दूध का मूल्य मक्खन के 
ओऔसद से दिया जाता है। 

दूध आ जाने पर समिति का मन्त्री समिति की गाड़ी में 
दूध नगर को भेज्ञ देता है। समिति मक्खन बनाने की मशीन 
तथा अन्य आवश्यक वस्तुएँ अपनी पूँजी से खरीदती है। मन्त्री 
उन यन्त्रों के उपयोग से उत्तम जाति का मक्खन तैयार करता 
है । समिति अधिक राशि में मक्खन बनाती है और डिब्बों में 
भर कर विदेशों में वेचती है । एक ज़िले की सहकारी दूध 
समितियां मिल कर एक दूध सहकारी यूनियन का संगठन 
करती हैं । यूनियन का मुख्य कतेव्य यह है कि वह समितियों 
द्वारा बनाये हुए मक्खन के लिये विदेशों में बाज़ार तैयार करे 
ओर अपने से संबंधित समितियों की देख भाल करे। यूनियन 
विदेशों में विज्ञापन देती है, ओर समितियों को उचित परामश 
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देती है। यही कारण है कि हम संसार के प्रत्येक देश में डैन्माक 
का मक्खन बिकता हुआ देखते हैं । 
सगठन--समिति के जितने सदस्य होते हैं. उनकी 

सम्मिलित सभा को साधारण सभा कहते हैं । साधारण सभा 
अपनी बैठक में प्रवंध कारिणी समिति का चुनाव करती हैं। 
साधारण सभा दूध के भाव को निर्धारित करती है. तथा पानी 
मिलाने वालों के लिये दंड निश्चित करती है। साधारण सभा ही 
मन्त्री को नियुक्त करतो है। मन्त्रो का केवल यही काम नहीं होता 
कि वह दृध का प्रबंध करे वरन वह सदस्यों के पशुओं की प्रति 
सप्ताह जांच करता दै और पशु पालन के विषय में उन्हें सदैव परा- 
मर्श देता रहता है, पशुओं को किस प्रकार चारा खिलाना चाहिये, 
तथा पशुओं को किस प्रकार स्वस्थ और स्वच्छ रक्खा जा सकता 
है, इत्यादि बातें वह सदस्यों को बतलाना रहता है । यदि सदस्य 
का पशु बीमार हो जावे तो मन्त्री उसका उपचार करता है। 

समिति के हिस्से सदस्य खरीदते हैं | हिस्सों का मूल्य किश्तों 
में चुकाया जा सकता है । समिति सहकारी बेंकों से कर्ज़ा लेती 
है और उचित सूद पर सदस्यों को पशु खरीदने के लिये रुपया 
उधार देती है। समिति उत्तम जाति के सांड पालती है और 
सदस्यों के पशुओं की नस्ल को उत्तम तथा अधिक दूध देने वाला 
बनाती है । समिति चारे का भी प्रत्रंध रखती दे जो आवश्यकता 
पढ़ने पर सदस्यों को उधार दिया जाता है | 


भारतवर्ष में दूध का धन्धा--भारतवर्ष में पशुओं की 
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दशा इतनी शोचनीय है जितनी संसार के किसी भो देश में नहीं 
है। यहां गाय का इतना ह्वास हो चुका है कि वद्द दूध के लिये 
सवेथा अनुपयुक्त दोगई है। डेनमार्क में १८ सेर से कम दूध देने 
वाली गाय को कोई मनुष्य नहीं पालता | भारतवर्ष में पशुओं के 
हास के दो मुख्य कारण हैं; एक तो अच्छे सांडों की कमी, दूसरे 
चारे का अभाव । एक सीमा तक सहकारी समितियां इन दोनों 
समस्याओं को हल कर सकती हैं । 

अभी तक भारतवर्ष में इस महत्वपूर्ण विषय की ओर जनता 
का ध्यान नहीं गया है हां, कुछ स्थानों पर सहकारी दूध समितियां 
स्थापित हुई हैं जिनमें कलकत्ता के समीपवर्ती गांवों की समितियां 
विशेष उल्लेखनीय हैं । 

कलकत्ता जैसे विशाल जन संख्या से परिपूर्ण नगर को प्रति 
दिन बहुत दूध की आवश्यकता रद्दती है। समीपतर्ती गांवों से दी 
कलककत्ते को दूध मिलता है। सहकारी दूध समितियों के स्थापित 
होने से पूव और जिन गांवों में समितियां स्थापित नहीं हुई हैं 
वहां आज्ञ भी दूध कलकत्ते तक लाने का धंधा ग्वाले करते हैं। 
ग्वाले गाय नहीं रखते उनका काम केवल गांव से दूध लाकर 
वेचना भर है। 

ग्वाले हर छमाहदी गाय वालों को कुछ पेशगी रुपया दे देते हैं 
और उनसे यह तय कर लेते हैं कि वह उसी ग्वाले को दूध देगा। 
ग्वाला प्रातः काल ही अपने दृध दुद्दने वालों को गाय वालों के 
मकानों पर भेज देता है और वे आसामी की गायों को दुद्द लाते है। 
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ग्वाला उस दूध को कलकत्ते ले जाता है अथवा दद्दी या छाना 
बनाता है । ग्वाला कलकत्ते बिना पानी मिलाये दूध नहीं ले जाता, 
पानी मिलाते समय वह इस बात का भी ध्यान नहीं रखता कि 
पानी गंदा तो नहीं है | यह पानी मिला हुआ दूध बड़े बड़े पीतल 
के कलसों में भर लिया जाता है और उनके मुँह में पत्तियां दूँस 
दी जाती हैं जिससे दूध न छलके। यद्द कलसे भी साफ़ नहीं 
रहते | ग्वाला माहवारी टिकिट ले लेता है और प्रात: काल रेल 
द्वारा दूध कलकत्ते तक लाता है । गाड़ियों में ग्वालों के लिये एक 
तीसरे दर्ज का डिव्बा रहता है जो प्रायः बहुत गंदा द्वोता है । 

सत्रद वर्ष व्यतीत हुये जब श्री डोनोवन तथा श्री जे. एम. 
मित्रा का इस ओर ध्यान आकर्षित हुआ और उन्होंने प्रयन्त 
करके एक दूध सहकारी समिति की स्थापना की। आरम्भ में तो 
गांव वाले तैयार ही नहीं हुये किन्तु एक गांव के किसान जिनका 
ग्वाले से झगड़ा हो चुका था और जो इस चिन्ता में थे कि वे 
अपना दूध कलकत्ते में किस प्रकार बेचें, तेयार होगये और पहली 
समिति की स्थापना होगई । 

समिति ने किसानों को ग्वाले से एक रुपया फ़ी मन अधिक 
दिया और उनके हिसाब की पासबुक दर किसान कोदे दी । 
समिति भी दूध दुहदने वालों को नौकर रखती थी । आरम्भ में 
समिति को बहुत थोड़ा लाभ हुश्रा किन्तु समिति ने दो बातों में 
सफलता प्राप्त की, एक तो किसानों को दूध की क्रीमत अधिक दी 
दूसरे ग्राहकों को शुद्ध दूध दिया । क्रमशः समितियों की संख्या 
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बढ़ने लगी, समितियों के सदस्यों को दूध का अधिक मूल्य मिलते 
देख अन्य गांव में भी किसान समितियों के सदस्य बनने को 
लालायित होने लगे और कलकत्ते में भी समिति के दूध की मांग 
बढ़ने लगी । सन १६१६ में समितियों ने एक दूध सहकारो 
यूनियन संगठित की, और तबसे समितियों की संख्या बड़ी तेज्ञी 
से बढ़ती गई। इस समय लगभग ११० दूध समिनियां यूनियन से 
संत्रंधित हैं. जिनके क्मभग ६५०० सदस्य हैं। केवल कलकत्ते में 
ही यूनियन लगभग १४५० मन दूध प्रति दिन बेचती है। 





दूध की उत्पत्ति का केन्द्र ग्राम्य दूध समितियां हैं, दूध 
यूनियन तो केवल बेचने का प्रत्रन्ध करती है। जैसा ऊपर लिखा 
जा चुका है ग्राम्य समिति के सदस्यों को साधारण सभा, प्रबन्ध 
कारिणी समिति, सभापति, मन्त्री तथा मैनेजर को चुनती है। 
प्रत्येक सदस्य को केवल एकद्दी बोट द्वोती है फिर वह चाहे कितने 
हिस्से खरीद चुका हो । यूनियन की केवल ग्राम्य दूध सहकारी 
समितियां ह्वी सदस्य दो सकती हैं । दूध यूनियन, समितियों को 
पूँजी देती है, उनका निरीक्षण तथा नियन्त्रण करती है, और 
कलकत्ते में दूध बेचती है । 

समितियों के प्रतिनिधि यूनियन के डायरेक्रों का चुनाव 
करते हैं । प्रत्येक समिति की एक वोट होती है | केवल सभापति 
ओर उपसभापति नहीं चुने जाते । डायरैक्टर ही यूनियन के कार्य 
की देख भाल करते हैं । 

यूनियन ने कुछ भण्डार स्थापित किये हैं जिनमें कर्मचारी 
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नियुक्त किये गये हैं | भंडार पर समितियों का दूध ले लिया जाता 
है। जिन समितियों के समीप कोई भंडार नहीं है. वे समोपवर्ती 
रेलवे स्टेशन पर दूध भेज देती हैं। भण्डारों के मैनेजर रेलबे के 
द्वारा दूध कलकत्ते भेज देतेहें | कलकत्ते में यूनियन का एक कर 
चारी दूध ले लेता है तथा ग्राहकों को दूध भेज दिया जाता है । 
भंडार में जब दूध आता है तो भंडार का मैनेजर यन्त्र से 
उसझी जांच करता है तथा शुद्ध ततंतों में भरे हुये दूथ को कज्- 
कर्ते भेजता है । यूनिपन एक पशु चिकित्सक को रखती द्दै ज। 
समितियों के सदस्यों के पशुओं की जांच करता है और जद्दां पशु 
रक्खे जाते हैं उन स्थानों को देखता है कि गन्दे तो नहीं हैं । इन 
सब कर्मचारियों के ऊपर एक सरकारी कर्मचारी है जो कि यूनि 
यन का चेथरमैन है । सरकार ने इस कमंचारी की सेवायें सद्द 
कारिता विभाग को दे दी हैं । दूध को वैज्ञानिक ढंगसे सुरक्षित तथा 
शुद्ध रखनेके लिये यूनियन ने एक फेक्टरी स्थापित को है। यूनियन 
मोटर, बैलगाड़ी, तथा ठेलञों के द्वारा प्रादकों के पास दूध पहुं चार 
है, और अपने कर्मचारियों तथा एजेटों के द्वारा दूध बेचती है । 
आरम्भ में यूनियन के पास बहुत थोड़ी पूँजी थी किन्तु इस 
समय यूनियन की कार्यशील पूँजी एक लाख से कुछ द्वी कम है, 
ओर निजी पूँजी अस्सी हज़ार रुपये से कुछ अधिक है। यूनियन 
का वार्षिक लाभ लगभग रुू० २०००० है । यूनियन ने बहुत से 
प्रायमरी स्कूल खोले हैं. जिससे कि सहकारी समितियों के सदस्यों 
के लड़के शिक्षा पासकें, यूनियन ने उन गांवों में कुए भी खुदबायेहँ, 
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तथा बढ़िया सांड खरीद कर उन गांमों में रक्खे हैं जिससे कि सदस्यों 
के पशुओं की जाति अच्छी बने । बद्भाल में कलकत्ते के अतिरिक्त 
ढाका, दाजलिंग, तथा अन्य स्थानों में भी सहकारी समितियां 
स्थापित होगई हैं जिनकी संख्या ७श्से कुछ ऊपर है । 
प्रान्त में यह आन्दोलन अत्यन्त सफल हुआ है और भविय्य में 
अधिकाअधिक उन्नति की आशा है। 


कलककत्ते की भांति सदरास में भी दध सहकारी समितियां 
स्थापित की गई हैं । यह समितियां संख्या में लगभग एक दरजन हैं जो 
कि एक यूनियन से सम्बन्धित हैं | इनके अतिरिक्त बम्बई में सात 
डयरी हैं, तथा संयुक्त प्रान्त में भी एक सहकारी डेयरी है। 


पंजाब में यद्यपि दृुधसहकारी समितियों का तो संगठन नहीं 
हुआ है किन्तु कुछ ऐसी समितियां स्थापित की गई हैं जो कि 
प्रति सप्ताह अपने सदस्यों की गायों का दूध नापती हैं और 
उसका लेखा रखती हैं । समिति का निरीक्षक सदस्यों को बत- 
लाता है कि कौनसी गाय का रखना व्यापारिक दृष्टि से लाभदा- 
यक है और किस गाय को रखना हानिकारक है । किन्तु भारत- 
वर्ष में जब तक दूध का धंधा उन्नत नहीं होजाता तब तक यह 
आशा करना कि इस प्रकार की समितियां अधिक स्थापित होंगी 
स्वप्न मात्र है। 


बारहवां परिच्छेद 
भूपि की चकबन्दी करने वाली समितियां 


भारतवष कृषि प्रधान देश है, लगभग ७४ प्रति शत जन 
संख्या खेती वारी में लगी हुई है । गृदद-उद्योग-घंधों के नष्ट दो 
जाने के कारण उनमें लगी हुई जन संख्या भी खेती बारी में घुस 
पड़ी, साथ ही बढ़ती हुई जन संख्या के लिये भी खेती के अति- 
रिक्त ओर कोई भरण पोषण का साधन नहीं रहा । इन सत्र 
कारणों से खेती में लगी हुई जन संख्या बराबर बढ़ती गई | फल 
यह हुआ कि प्रति किसान भूमि कम द्ोती गई । देश में खेती 
बारी के योग्य जितनी भूमि थी वह सब जोत ली गई, यद्दां तक 
कि चरागाह भी खेतों में परिणित कर दिये गये फिर भी भूमि की 
कमी रही | 


किसानों के पास भूमि थोड़ी तो है द्वी साथ द्वी बह छोटे छोटे 
डुकड़ों में विभाजित है और यह टुकड़े एक दूसरे के पास न होकर 
बिखरे हुए हैं। यदि किसी किसान के पास बीस ब्रीघा भूमि है तो 
बह एक ही स्थान पर न हो कर भिन्न भिन्न स्थानों पर छोटे छोटे 
डुकड़ों में विभाजित है । वम्बई, पंजाब तथा अन्य प्रान्तों में तो 
कहीं कहीं खेत केवल तीन या चार वग्ग गज के रह गये हैं, और 
कहीं कहीं ऐसे खेत भी पाये जाते हैं जो मीलों लम्बे हैं ओर कुछ 
गज चोड़े हैं। खेतों के बिखरे हुए द्वोने से खेती त्रारी की उन्नति 
होना असम्भव द्ोता जाता है। किसान का समय, परिश्रम, तथा 
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पूँज़ी का इतना अधिक अपव्यय होता है कि यह आशा करना 
कि खेतों के त्रिखरे द्वोत पर भी वैज्ञानिक ढंग से खेती की उन्नति 
हो सक्रेगी केवल स्वप्न मात्र है । 

खेतों के बिखरने का कारण यद् है कि भारतवर्त में हिन्दू 
तथा मुसलमानों में यह री।त है कि वाप के मरन पर भूमि बरा- 
वर बराबर सब्र लड़कों में बांट दी जावे । फल यह होता है कि प्रत्येक 
लड़का वाप के हर एक खेत में से वरावर हिस्सा लेना चाहता है। 
उदाहरण्णार्थ यदि क्रितों के पास चार भूमि के ढुकड़े हैं और 
उसके चार बेटे हैं तो चारों बेटे प्रत्येक ठुकड़े में से एक-चौथियाई 
हिस्सा लेंगे, फल यह होगा कि वे चार ठुक)े सोलद डुकड़ों में 
विभाजित द्वो जावेंगे । क्रमशः खेत बटते बटते एक दूसरे से दूर 
पड़ जाते हैं और क्षेत्रफल में बहुत छोटे होजाते हैं। इस का 
कारण यह है क्रि प्रत्येक टुकड़े की उत्पादन शक्ति भिन्‍न होती है, 
ओर इस कारण अच्छी तथा बुरी भूमि सत्र ही के बराबर 
टुकड़े कर के बांट दिये जाते हैं । 

त्रिखरे हुये खेतों का खेती बारी पर बहुत बुरा प्रभाव होता 
3 । कुछ खेत तो इतने छोटे होज़ाते हैं क्रि ज्ञिन पर खेती बारी 
हो। ही नहीं सकती , वह भूमि बेकार पड़ी रहती है, और बहुत 
सी भूमि खेतों की मेड़ों में नष्ट होजाती है । किसान को एक खेत 
से दूसरे खेत पर जाने में बहुत अधिक समय नष्ट करना पड़ता 
डै, वह न तो उन बिखरे हुये खेतों की ठीक तरह से देख भाल ही 
कर सकता है और न वैज्ञानिक ढंग से खेती ही कर सकता है | 
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यदि किसान के सब खेत एक ही स्थान पर हों तो वह एक कुआ 
खोद कर सिंचाई कर सकता है किन्तु प्रत्येक ब्रिखरे हुए खेत पर 
तो वह कुआ नहीं खोद सकता । जो चीज़ उसके पड़ोसी उत्पन्न 
करते हैं बह उसको भी उत्पन्न करनी पड़ती है, उन विखरें हुए 
खेतों की न तो वह्‌ बाढ़ द्वी बना सकता है ओर न वह फ़सल की 
रखबारी ही कर सकता है। छोटेछोटे खेतों की मेढ़ों के कार ण॒ किसानों 
में आपस में रगड़ होता है जिसके कारण मुक्कदमे ब्राज़ी तक की 
नौवत आती है । सच तो यह है कि बिखरे हुए खेतों के होते हुए 
खेती-बारी की उन्नति नहीं हो सकती । 
जबः तक हिन्दू-ल्ला. तथा मुस्लिम-ला «में परिवर्तन न किया 
जावे तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती । बम्बई प्रान्त में 
दो बार इस/ बात का प्रयत्न किया गया कि इस सम्बन्ध में एक 
क़ानून बना दिया जावे किल्तु दोनों, बार प्रयत्त असफल रहा। 
"५६२७ में सर'चुन्नीलाल मेहता ( जो बम्बई सरकार के रैबन्यू 
! मैम्बर थे ) ने इस सम्बन्ध, में एक त्रिल कोंसिल में पेश किया 
' 'किन्तु भयंकर,विरोध के कारण वापिस ले लिया । हां, बड़ौदा 
राज्य में एक ऐसा क़ानून अवश्य वना दिया गया है जिससे कि 
कोई खेत एक निश्चित सीमा के बाद वांट। नहीं जा सकता । 
भारतवर्ष में सब प्रथम पंजाब में सहकारिता के द्वारा खेतों 
की चकबन्दी का काम प्रारन्भ किया गया ओर वहां आशा- 
जनक सफलता प्राप्त हुई । १६२० में पंजाब के अन्तरगत भूमि की 
चकबन्दी करने वाली समितियां स्थापित की गईं। इन समितियों का 
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उद्देश्य यह है कि छोटे छोटे बिखरे हुए खेतों को वे इस प्रकार 
बांटें कि किसानों को एक द्वी थ्थान पर अथवा दो या तीन बड़े 
डुकड़ों में अपनी सारी भूप्ति के बराबर भूमि मिल जांबे। 


पंजाब प्रान्तीय सहकारिता विभाग ने इस कार्य के लिये 
रैवन्यू विभाग के कर्मचारियों को नियुक्त किया है। वहां सब- 
इंसपेक्टर गांवों में जाकर किसानों को बिखरे हुए खेतों से 
उत्पन्न होने वाली हानियां तथा चकवंदी के लाभ सममाता 
है । यदि वह समभता है कि इस गांव में समिति की स्थापना हो 
सकती है तो वह एक संभा करता है और उन्हें बतलाता है कि 
किस प्रकार चकबन्दी की जाबेगी । जब किसान समिति के 
सदस्य बनने को तेयार हो जाते हैं तो समिति की स्थापना की 
जाती है और एक पंचायत चुन ली जाती है। चकबन्दी समिति 
का सदस्य या तो ज़मीदार हो सकता है अथवा मौरूसी 
किसान । 

प्रत्येक सदस्य को समिति का सदस्य बनने के उपरान्त निम्न- 
लिखित बातों को स्वीकार करना पड़ता है। 


(१) प्रत्येक सदस्य को यह सिद्धांत मानना पड़ता है कि 
चकबन्दी करने के लिये बिखरे हुए खेतों का नया बटवारा 
आवश्यक है। 


(२) यदि किसी योजना को दो-तिदाई सदस्य स्वीकार कर 
लेंगे तो वह योजना भ्रत्येक सदस्य को स्वीकार करनी होगी । 
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(३) स्वीकृत योजना के अनुसार अपने खेतों को सदा के 
लिये वह छोड़ देगा । 

(४) यदि किसी प्रकार का झगड़ा उपस्थित दो गया तो 
पंच नियुक्त किये जावेंगे और जो फ़ैसला वे देंगे वह सबको 
मान्य होगा । 

यद्यपि समिति के नियमों के अनुसार यदि दो-तिहाई सदस्य 
किसी योजना को स्वीकार करलें तो हर एक को वह मान्य द्वोगो 
किन्तु यह नियम अभो काम में नहीं लाया जाता है, और जब 
तक सब सदस्य अपने टुकड़ों को दे कर नये खेत लेना स्त्रीकार 
नहीं कर लेते तब तक योजना सफल नहीं होती । 

सव-इंस्पैक्टर गांव में कितने प्रकार की ज़मीन दै, यह निश्चित 
करता है, और नवीन बटवारे में इसका ध्यान रक्खा जाता है। 
सत्र-इंसपैक्टर थोड़ी सी भूमि साबजनिक हित के लिये 
सुरक्षित रखता है । जैसे सड़क इत्यादि । कूओं तथा सिंचाई के 
श्रन्य साधनों में किसानों का हिस्सा निर्धारित किया जाता है। 
जब यह सब निश्चय द्वो जाता हद तो पंचायत कमचारी की 
सहायता से एक नक्शा तैयार करती है जिसमें नवोन बटवारा 
दिखाया जाता है । यह नक्शा साधारण सभा के सामने रक्‍्खा 
जाता है । यदि सब्र सदस्य उसको स्वीकार कर लेते हैं. तब तो 
वह लागू होता है नहीं तो फिर से नया बटवारा होता है और 
नया नक्शा तैयार किया जाता है। इस प्रकार कभी कभी तीन 
चार वार तक नक़शे तैयार करने पड़ते हैं और कभी कभी 
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महीनों का परिश्रम केवल एक किसान के हट से नष्ट दो जाता है। 
जब नये बटवारे को सब लोग स्वीकार कर लेते हैं तब उन्हें नये 
खेत दे दिये जाते हैं और उन खेतों की रजिस्ट्री करा दी 
जाती है। 


इस योजना में किसी को हानि नहीं होती और किसी को भी 
पहिले से कम भूमि नहीं मिलती । कोई जबरदस्ती नहीं की जाती 
ओर छोटे तथा बड़े सभी किसान इस से लाभ उठा सकते हैं। 
चकबन्दी समितियां इन बिखरे हुए खेतों की केवक्ष चकबन्दी 
करती हैं, भूमि का लड़कों में बंटना नहीं रोक सकतीं । 


पंजाब में चकबन्दी का काय आरम्भ होने पर १६२० से 
१६२५ तक 'केवल ४०,००० एकड़ भूमि की चकबन्दी हुई किन्तु 
१६२८ में २ लाख एकड़ की चकबन्दी प्रान्त में हो चुकी थी। 
क्रमशः यह आन्दोलन बल पकड़ता गया और अब बड़ी शीघ्रता 
से आन्दोलन बढ़ रद्दा है। पहले आठ वर्षों में केबल १६२,००० 
भूमि की चकवन्दी हुई किन्तु १६२६ में ४८,०७६ एकड़ तथा 
१६३० में ५०,००० एकड़ से अधिक की चकबन्दी हुई । श्रव 
प्रति वर्ष लगभग ५०,००० एकड़ भूमि की चकबन्दी होजाती है। 
हिसाव लगाने से ज्ञात होता है. कि प्रति एकड़ २ रु० ५ आ० 
चकबन्दी पर व्यय होता है किन्तु अभी तक किसान और जर्मी- 
दार इस खर्च को नहीं देना चाहते इस कारण सरकार दह्वी यह 
व्यय करती है। 
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चकबन्दी समितियों ने बिखरे हुए खेतों की संख्या को घटा 
कर पहले से दशांश तक कर दिया है । चकवन्दी के दो लाभ तो 
स्पष्ट देखने में आये हैं | जिन गांवों में चकत्रन्दी द्वो चुकों है वहां 
कूएं अधिक संख्या में खोदे गये हैं. तथा जो भूमि कि पढ़िले 
जोती नहीं जाती थी उस पर खेती बारी होने लगी है । साथ द्वी 
उन गांवों में खेती बारी का विशेष उन्नति हुई दे । खेतों के त्रिखरे 
होने से जो द्वानियां थीं वे क्रमशः दूर दो रही हैं । गांत्रों में एक 
प्रकार से नया जीवन आ गया है । यद्दी नहीं कहीं कहीं किसानों 
ने अपने खेत पर ही मकान बना कर रहना प्रारम्भ कर 


दिया है । 


किन्तु इस प्रकार चकबन्दी करने में बहुत सी कठिनाइयां 
उपच्ित होती हैं । जिस योजना में प्रत्येक क्रिसान को राजी 
करना आवश्यक हो उसका सफल होना संदेह जनक ही द्वोता 
है । प्रत्येक भूमि का स्वामी अपनी पेढक भूमि को अक्छा सम 
भता है, पुराने विचारों के बुट्ट किसान कोई परिवतन नहीं 
चाहते, छोटे किसानों को चकबन्दी में अधिक लाभ नहीं दिखाइ 
देता क्योंकि उनके पास एक या दो द्वी खेत होते हैं, तथा मौरूसी 
काश्तकार समझा है कि यदि उसने अपनी भूमि को बदल लिया 
तो उसके अधिकार जाते रहेंगे | यह तो कठिनाइयां हैं. ही, गांव 
का पटवारी भी चकबंदी नहीं चाहता वह समभता हूँ कि चकवंदो 
हो जाने से उसको आमदनी कम हो जावेगी । अस्तु, इस काय के 
करने वालों को अत्यंत पैये तथा सद्दानुभूति से काम करना चाहिये। 
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जब किसी किसान के हट से योजना असफल होती दिखाई 
दे तो उस किसान की भूमि को छोड़ देने से काम चल सकता है। 
परन्तु ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जिनमें वहुत समय तथा 
रुपया खच करके योजना तैयार करने पर भी कतिपय किसानों 
के राज़ी न होने से सत्र किया धरा व्यर्थ होगया | सन्‌ १६२८ में 
यह नियम बनाया गया कि यदि ६० प्रति शत सदस्य किसी 
योजना को स्वीकार करें तो बस योजना को लागू किया जावे । 

कुछ विद्वानों का कथन है कि बिना कोई क़ानून बनाये चक- 
बन्दी का कार्य सफलता पृबक नहीं किया जासकता । कुछ लोगों 
का तो यहां तक कड्ना है कि सहकारिता आन्दोलन इस कार्य के 
लिये उपयुक्त नहीं है इस कारण क़ानून के द्वारा चकबन्‍्दी होना 
चाहिये । किन्तु यह सब मानते हैं कि सहकारिता के इतने 
अधिक लाभ हैं कि जब तक इसके द्वारा सफलता मिल रहो है 
तब तक इसको न छोड़ना चाहिये | जहां जहां चकब्रन्दी का कार्य 
सफलता पूर्वक होचुका है बड़ां लोगों की राय क़ानून बनाने के 
प्त में है | परन्तु अभी बह समय नहीं आया जब्र कि क़ानून 
के द्वारा चकबन्दी का कार्य किया जावे, क्‍योंकि यदि कोई ऐसा 
क़ानून बनाया गया तो यह कार्य रेबन्यू विभाग के कर्मचारी 
करेंगे, फल यह होगा कि जनता का विश्वास हट जावेगा और 
बड़ी कठनाइयां उपस्थित होंगी । 

4६२८ में रजिस्ट्रार सम्मेलन ने निम्न लिखित आशय का 
एक प्रस्ताव पास किया था। “जहां तक स्थानीय परिस्थित सहकारी 
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समितियों के द्वारा चकत्रन्दो के लिये अनुकूल हो वहां तक समि 
तियां यह काय करें। इस सम्मेलन में कुत्न सदस्यों ने बड़े जोरों 
से यह बात कड्ठी थी क्रि इस कठिन समस्या को हल करने का 
एक मात्र साधन सहकारिता आन्दोलन है, क्योंकि किसान का 
अपनी भूमि से इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि यदि उसकी भूमि 
क़ानून द्वारा ले लो गई तो बड़ी अशांति फ़ैलने का डर है। किन्तु 
केवल सहकारिता आन्दोलन के द्वारा चकबचन्दी करने से काम 
बहुत धीरे द्ोता है और समय बहुत लगता है| इस 
कारण विद्वानों को सम्मति में जबरद॒स्‍्ती तो करनो ही पड़ेगी 
नहीं तो अधिक कार्य न हो सकेगा, किन्तु अभी वह समय नहीं 
आया है । जब्र साधारण जनता इसके लाभों से पूर्ण परि- 
चित द्दोजावेगी तब क़ानून का सहारा लिया जा सकेगा | पंजाब 
में प्र।ततीय सरकार ने उन गांवों की मालगुज़ारी दो फसलों के 
लिए आधी करदी है कि जो चकत्रन्दी करवा लेंगे। इसका फल 
यह हुआ है कि पिड्ुले तीन सालों में यह कार्य तीत्र गति से 
बढ़ा है । 


प्रध्यप्रान्त में चक्रवन्दी--मध्य प्रान्त की छत्तीसगढ़ 
कमिश्नरी में खेत बहुत छोटे तथा त्रिखरे हुये हैं । प्रान्तीय सर- 
कार ने कई बार इस समस्या को हल करने का विचार किया, 
रैविन्यू तथा वन्दोवस्त विभाग के कर्मचारियों ने चकबन्दी करने 
का प्रयत्न भी किया किन्तु सफलता न मिली । इसी कमिश्नरी में 
ज़मोंदारों तथा मालगुज़ारों ने भी चकब्रन्दी करने का प्रयत्न किया 
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किन्तु किसानों ने इस कारये से सहयोग नहीं किया क्‍योंकि माल- 
गुज़ार यह प्रयत्न करते थे कि अच्छी भूमि उन्हें मिलजावे। 
छत्तीसगढ़ डिवीज़न में एक तो भूमि बहुत प्रकार की है दूसरे 
कानूनी अड़चनें भी हैं । इस कारण प्रान्तीय सरकार ने कानून 
के द्वारा चकबन्दी करना उचित सममा | अस्तु, १६२८ में एक 
एक्ट बनाया, गया जो अभी केवल छत्तीसगढ़ डिवीजन में ही 
लागू किया गया है । 


इस एक्ट के अनुसार कोई दो या अधिक गांव कीं भूमि 
के स्वामी, अथवा स्थायी रूप से जोतने वाले, चकबन्दी के 
लिए प्राथनापत्र दे सकते हैं । किन्तु शर्त यह है कि उनके ' पास 
गांव की भूमि का एक निश्चित भाग होना चाहिये। एक्ट के अनुसार 
गांव के कमसे कम आधे भूमि जोतने वाले ( [0९7008॥08॥:, 
॥2)॥६ )०।१८४७ ) जिनके पास गांव की दो तिद्दाई भूमि हो 
यदि चक बंदी की किसी योजना को मानलें और अधिकारियों से 
उसकी स्वीकृत मिल जावे तो बढ योजना अन्य लोगों पर लागू' हो 
जावेगी । इस कार्य को करने के लिये एक आफ़िसर नियुक्त किया 
गया है। आफ़िसर को योजना की स्वीकृत उच्च अधिकारियों से 
लेनी पड़ती। यदि उस योजना में किसी को कुछ भी अपत्ति नहीं हो 
तो डिप्टीकमिश्नर अथवा सैटिलमेन्ट आफ़िसर स्वीकृति देसकता 
है, नहीं तो सैटिलमेन्ट कमिश्नर स्त्रीकृति देता है। इसकी कोई 
अपील नहीं होसकती केबल प्रांतीय सरकार इस बंटवारे को पलट 
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सकती है। अभी एक्ट नया है किंतु ज्ञात दोता है कि इससे कुछ 
कार्य द्ो जाबेगा । यद्द कार्य रैविन्यू विभाग के द्वारा होता है । 





सयुक्त प्रान्त--संयुक्त प्रान्त में लगभग २६ सहकारी 

भूमि चकवंदी समितियां स्थापित हो चुकी हैं । यह समितियां 
पंजाब समितियों को ही आदर्श मान कर कार्य कर रही हैं । किंतु 
संयुक्त प्रान्त में कठिनाइयां अधिक हैं । एक तो यहां गांबों में 
भूमि बहुत प्रकार को होती है दूसरे ज़मीदार तथा किसान भी 
बहुत श्रकार के हैं जिनके अधिकारों में वहुत भिन्नता है । इस 
कारण यह नहीं कहा जा सकता कि यह आन्दोलन कहां तक 
सफल द्वोगा । 

देशी राज्यों में बड़ोदा तथा काश्मोर में चकबंदी समितियां 
सफलता पूबेक कार्य कर रही हैं, इन दोनों राज्यों में चकबंदी का 
काम क्रमशः बढ़ता जारहा है । 

भारतयर्ष के प्रत्येक प्रान्त तथा देशी राज्य में बिखरे हुये 
छोटे छोटे खेतों की समस्या ने विकट रूप धारण कर लिया है। 
प्रत्येक प्रान्त में इस समस्या पर विचार होरहा, किन्तु क्या 
उपाय काम में लाया जावे इसका निश्चय नहीं हो पाया है । पंजाब 
ने इस आन्दोलन में पथ प्रदर्शक का कार्य किया है । 


तेरहवा परिच्छेद 
सफ़ाई तथा स्वास्थ्य रक्षक समितियां 


भारतवर्ष के गांवों में गन्दगी का तो मानो साम्राज्य 
है । जिधर देखिये उधर ही कूड़ा तथा गन्दगी के ढेर दिखलाई 
देंगे। कारण यह है कि गांव की गलियां कभी साफ़ नहीं की 
जातीं, घरों के समोप ही अथवा कुछ ही दूरी पर खाद के ढेर 
लगा दिये जाते हैं जिनसे गन्‍्दगी तो बढ़ती ही है साथ ही 
मक्खियां इतनी अधिक उत्पन्न हो जातीं हैं कि सारे गांव में वे 
फेली रहती हैं | यह मक्खियां गन्दगी को और भी बढ़ाती हैं। 
गन्दे पदार्थ पर बैठ कर मक्खियां अपने परों तथा पैरों में 
गन्दगी ले आती हैं और उस गन्दगी को भोजन, वस्त्र, जल, 
तथा बच्चों के चेहरे तथा पशुओं के मुँह, नाक, तथा आंख में 
डाल देती हैं । इनके प्रभाव से दूषित होकर भोजन और जल 
ग्राम निवासियों के स्वास्थ्य का नाश करते हैं । 


गांवों में यह एक साधारण सी बात है कि घरों में शौच 
नहीं होते | स्री पुरुष सभी बाहर खेतों में शौच के लिये जाते हैं। 
यदि कोई नदी, ताल, अथवा पोखरा हो तव तो कुछ कहना ही 
नहीं वह गांव भर के लिये शौच-स्थान का काम देता है। इस 
आदत से होने वाली भयंकर हानियों से अनभिज्ञ होने के कारण 
ही लोग इस विषय में इतने उदासीन रहते हैं । 


भारतीय ग्रामीण जनता निधन होने के कारण जूते कम 
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पहिनती है। अधिकतर किसान नंगे पैर द्वी रहते हैं। फल यह 
होता है कि खेतों तथ! मैदान में पड़े हुए मल से पैरों का सम्पक 
होने से एक प्रकार का कीड़ा मनुष्य की खाल पर असर करता 
है और मनुष्य को हुक बर्म नामक रोग हो जाता है। यद्द रोग 
भारतोय ग्रामों में विशेष कर बंगाल में बहुत द्दोता है । जब मल 
सूख जाता है तो बह हवा के द्वारा इधर उधर फैल जाता है । 
हवा में मल के कण उड़ते रहते हैं जो भोजन, और जल 
को दूषित करते हैं तथा बच्चों की आंखों में पड़ कर उनकी आंखों 
को ख़राब करते हैं । गांवों में धूल भी बेहद द्वोती दै इससे स्वा- 
स्थ्य को बहुत हानि पहुंचती है । 

गांव वाले अपने मकान बनाने के लिये मिद्री खोदते हैं 
जिससे गांव के आस पास बहुत से गड्ढे दो जाते हैं । वर्षा का 
जल इन गढ़ों में भर जाता है ओर रुक जाने के कारण सड़ने लगता 
है। मलेरिया ज्वर के कीड़ों का तो वह उद्गम स्थान बन जाता 
है और गांव के निवासी ज्वर से पीड़ित होते हैं | गांव के घरों 
में गन्दे जल को बच्दा ले जाने के लिये कोई नाली नहीं होती । 
घरों का गन्दा पानी घरों फे समीप ही सड़ता रहता हैं। घंर 
अधिकतर कच्चे होते हैं ओर उनमें हवा के लिये कोई खिड़की 
इत्यादि नहीं लगाई जाती । साधारण किसान अपने पशुओं को 
उसी मकान में रखता है. जिसमें कि वद्द स्वयं रहता हैं. इस 
कारण वह मकान गन्दे रहते हैं । 

इसके अतिरिक्त निर्धेन अज्षिशित किसान स्वच्छता से 
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रइना नहीं जानता, जिसका परिणाम अत्यन्त भयंकर होता है 
ओर हमारे गांव भयंकर रोगों के स्थाई अड्डे वन गये हैं । जो 
लोग कि गांवों के वास्तविक जीवन से परिचित नहीं हैं वे 
समभते हैं कि गांवों में बीमारियां कम होती हैं किन्तु यह केवल 
भ्रम मात्र है। बात यह है कि गांवों के समाचार हम नगर 
निवासियों तक नहीं पहुँचते, न तो उनके पास पत्र हैं और 
न उनके पास प्लेटफार्म ही हैं कि जिससे वे अपने दुखों को 
सुना सकें। वर्षा के दिनों में तथा वर्षा के बद तनिक गांबों में 
जाकर देखिये गांव में सबंत्र लोगों को ज्बर से पीड़ित पाइयेगा 
प्लेग, हैज़ा, चेचक्र, तथा ज्वर तो मानों हमारे गांवों में स्थायी 
रूप से जम गये हैं । तिस पर भी हमारे गांवों में औषधियों का 
कोई प्रबन्ध नहीं है। सरकार तथां डिस्ट्रिक्ट बोड जो अस्पताल 
स्थापित करती है उसका लाभ शहर वालों को ही अधिकतर 
मिलता है। 

कुछ वर्ष हुए अखिल भारतवर्षीयर मैडिकल कानफ्रेंस 
(डाक्टरों की सभा) ने अपने अधिवेशन में इस आशय का एक 
प्रस्ताव स्त्रीकार किया था कि भारतवप् में प्रति वर्ष १ करोड़ 
के लगभग मनुष्य दो सप्ताह से लेकर चार सप्ताह तक के लिये 
उन रोगों से पीड़ित रहते हैं जो कि रोके जा सकते हैं। रोग 
ग्रस्त मनुष्यों के केवल वे ही दिन नष्ट नहीं होते जिनमें वह 
वीमार रहते हैं वरन उनकी कार्य शक्ति कुछ मद्दीनों के लिये कम 
हो जाती ट्रै। यही नहीं कि इतनी अधिक संख्या में मनुष्यों 
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तथा स्त्रियों का उन बीमारियों के कारण जो कि प्रयत्न करने 
पर रोकी जा सकती हैं समय नष्ट होता है, (जिस समय में वे 
खेतो-बारी तथा अन्य धथों में कार्य करके देश के लिये अधिक 
सम्पत्ति उत्पन्न करते) वरन लाखों की संख्या में इन रोगों के 
कारण मनुष्य, स्त्रियां, तथा बच्चे मर भी जाते हैं । 

यदि इन रोगों द्वारा होने बाली आर्थिक द्वानि का हिसाब 
लगाया जाबे तो वह्‌ प्रति बष करोड़ों रुपये होती हे । यदि ओर 
किसी कारण से नहीं तो केवल देश की आर्थिक हानि को देखते 
हुए यह्‌ बहुत ज़रूरी मालूम होता है कि मेडिकल विभाग 
(चिकित्सा विभाग ) पर अधिक रुपया ख़च करके इन राक 
जा सकने वाले रोगों को रोका जाबे, जिससे कि देश में सम्पत्ति 
की उत्पत्ति करने वालों की काय शक्ति नष्ट न हों और देश म 
अधिक सम्पत्ति उत्पन्न की जा सके | अस्तु, पाठकों को यह 
ध्यान में रखना चाहिये कि स्वास्थ्य का प्रश्न आर्थिक प्रश्न हैं । 
आगे हम यह वतलाने का प्रयत्न करेंगे कि सहकारिता के द्वारा 
स्वास्थ्य रक्ता का प्रश्न कद्दां तक दल किया जा सकता है। 

बगाल का एन्डट प्रलारेया* सामातयां--- बंगाल मं 

मलेरिया के कारण मनुप्य जीवन का अत्याधिक ह्वास द्वोता हूँ। 
प्रति वष इसके कारण बहुत संख्या में मनुष्य मरत हैं. और 
इसका प्रकोप प्रति वर्ष बढ़ता ह्वी जाता है । कीं कहीं तो सल 
रिया के कारण गांव के गांव उजड़ गये हैं । यद्यपि इस भयंकर रोग 


# मलेरिया निवारक । 
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ने प्रान्त के जीवन को तहस नहस कर रकक्‍्खा है, किन्तु सरकार 
अभी तक इसको रोकने का कोई भी उपाय न कर सकी। कारण 
यद है कि सरकार का विश्वास है कि इस कार्य में व्यय बहुत 
अधिक होगा साथ ही जनता का यह विश्वास था कि इस रोग 
को तभी रोका जा सकता है कि जब कोई बड़ी योजना तैयार की 
जावे और प्रान्त भर में इसको रोकने का प्रयत्न किया जाबे | इस 
कारण बंगाल के ग्रामीण हृताश से हो गये थे । 

इस निराशाजनक वातावरण का मुख्य कारण यह था कि 
विशेषज्ञों की यद्द सम्मति थी कि मलेरिया ज्वर का कीड़ा रुके 
हुये पानी में उत्पन्न होता है और वह उत्पन्न होने के स्थान से 
आठ मील तक जा सकता हैं । अस्तु जब तक कि किसी गांव के 
आठ मील चारों ओर जितने गड़ढ़े हैं बे भर न दिये जावें अथवा 
रुके हुये पानी में मिट्टी का तेल न डाल दिया जाबे मलेरिया नहीं 
रोका जा सकता ” | अस्तु, यह समझ कर कि यह कार्य गांबों में 
रहने वालों की सामर्थ के बाहर है कोई प्रयत्न नहीं क्रिया गया | 


किन्तु डाक्टर गोपाल चन्द्र चटर्जी ने खोज करने के उप- 
रान्‍त यह पता लगाया कि मलेरिया का कीड़ा अपने जन्म स्थान 
से आध मील से अधिक जा ही नहीं सकता । और सरकारी 
विशेषज्ञों का मत गलत है, अब तो संसार के प्रायः सभी विशेषज्ञों 
ने चटर्जी महोदय के सिद्धांत को ठीक मान लिया है। अब इस 
बात में संदेद नहीं रह गया है कि कीड़ा आध मील से अधिक 
नहीं जा सकता । डाक्टर चटर्जी ने सोचा कि इस भयंकर रोग 
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से छुटकारा पाने का सब से सस्ता और अच्छा उपाय यही है 
कि गांवों में सहकारी समितियां स्थापित की जावें | इसी उद्देश्य 
को ले कर डाक्टर चटर्जी ने १६१२ में ऐन्टी मलेरिया लीग 
स्थापित की और इस लीग के द्वारा उन्होंने प्रचार करना प्रारम्भ 
किया । डाक्टर चटर्जी ने सब प्रथम पानी हााटी में ऐन्टी मलेरिया 
समिति की स्थापना को ओर उन्हें वहां आशाजनक सफलता 
प्राप्त हुई । क्रमश: समितियों की संख्या बदले लगी । इस आनन्‍्दो- 
लन को गांव गांव में फेलाने के लिये डाक्टर चटर्जी ने एक 
संस्था की स्थापना को जिसका नाम “ सैन्द्ल को आपरेटिब ऐन्टी 
मलेरिया सोसायटी लिमिटेड ” है । 

सैन्ट्रल सोसायटी के व्यक्ति विशेष तथा ऐन्‍्टो मलेरिया 
सोसायटी, दोनों ही सदस्य होते हैं । व्यक्ति विशेष सदस्य अधिक- 
तर डाक्टर होते हैं अथवा वे लोग कि जिन्हें इस आन्दोलन से 
सहानुभूति होती है । इस समय सैन्‍्ट्रल सोसायटी की ६०० से 
श्रधिक ऐन्टी मलेरिया समितियां सदस्य हैं । सैन्ट्ल सोसायटी के 
व्यक्ति विशेष वार्षिक ६ रुपया चन्दा देते हैं और बहुत से सदस्यों 
ने सोसायटी को यथेष्ट दान भी दिया है। ग्रामीण समितियां सैन्ट्ल 
सोसायटी के हिस्से नहीं खरीदतीं | प्रान्तीय सरकार सैन्दरल 
सोसायटी को सर देती है। सैन्ट्ल सोसायटी इस रुपये से ग्रामीय 
समितियों की सहायता करती है तथा प्रचार कार्य में वयय करती 
है। सैन्टूल सोसायटी के निम्न लिखित उद्देश्य हैं। 

(१) प्रान्तभर में ऐन्टी मलेरिया तथा स्वास्थ रक्षक समि- 
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तियों की स्थापना करना जिससे कि प्रान्त में रोगों को रोका जा 
सके । 

(२) ग्राम समितियों को, मलेरिया, काला आज़ार, पझ्ोग 
दैज्ञा, चेचक, क्षय रोग, तथा कुष्ट रोग को रोकने के तरीकों को 
बताना, तथा उन तरीक्तों को काम में लाने के लिए उत्साहित 
करना । 

(३) प्रान्त में इस उद्य श्य की पूर्ती के लिये प्रचार करना । 

(४) ग्राम्य समितियों की देख भाल करना तंथा सैन्टल 
सोसायटी की शाखायें स्थापित करना । 

आरम्भ में सन्‍्ट्रल सोसायटी से सम्बन्धित ग्राम्य समितियों 
की संख्या कम थी इस कारण सोसायटी उनकी देख भाल भी 
करती थी । क्रिन्तु श्रव ग्राम समितियों की संख्या अधिक है तथा 
प्रांतीय सरकार इन समितियों को डिस्ट्क्ट बोर्ड के द्वारा सहा- 
यता देती है, इस कारण समितियों को देख भाल का कार्य 
डिस्ट्रिक्ट बो्ड ह्वी करते हैं । सैन्टूल सोसायटी केवल नई समि- 
तियों को स्थापित करती है | 

ग्राम समितियां अपने गांव में मलेरिया तथा अन्य रोगों 
को रोकने का काय करती हैं। समितियों के सदस्यों को चार 
आने से लेकर एक रुपया प्रति मास चन्दा देना पड़ता है। प्रत्येक 
समिति एक बेद्य अथवा डाक्टर को कुछ मासिक देकर रखती 
है जो कि सदस्यों के घरों पर त्रिना फीस लिये जाता है और 
उनकी चिकित्सा करता है। सैन्ट्ल सोसायटी समितियों को 
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भी आर्थिक सद्दायता देती है। इन समितियों ने बहुत से अस्प- 
ताल तथा स्कूल खोल रक्खे हैं | इनमें कुछ अस्पताल तो ऐसे हैं. 
जिनसे सर्व साधारण को दवा मिलती है, और कुछ ऐसे हैं जो 
केवल हिस्सेदारों को ही दवा देते हैं । 

जब किसी क्षेत्र में कुछ समितियां स्थापित हो जाती हैं तो 
सैन्टूल सोसायटी उनको दृढ़ करने के -लिये एक प्रूप कमेटी 
स्थापित कर देती है | इस कमेटी पर प्रत्येक समिति का एक प्रति- 
निध रहता है। यह ग्रृूप कमेटी किसी भी समिति के कार्य में दखल 
नहीं देती, वह केवल प्रत्येक समिति से कुछ चन्दा लेकर उन 
समितियों के लिये एक चिकित्सक रखती है । चिकित्सक को 
उस क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रैक्टिस करने की स्वतंत्रता होती है परन्तु 
समितियों के सदस्यों के घरों पर उसे नाम मात्र थोड़ी सी फ़ीस 
लेकर जाना होता है | यदि कहीं काला-आज़ार रोग फैल जाता 
है तो एक स्थान पर एक औषधालय खोला जाता है, चिकित्सक 
बद्दां पर सब रोगियों की मुफ्त चिकित्सा करता है । ओऔपधियां 
सैन्ट्ल सोसायटी देती दै। यही चिकित्सक मलेरिया, चेचक, 
तथा हेज़े का प्रकोप बढ़ने पर उसको रोकने का उपाय 
करते हैं । 

ग्राम समितियां मलेरिया को रोकने के लिये वर्षा से पूब 
गांव के समीपवर्ती सब गडढ़ों, खाइयों, तथा पोखरों को भर 
देती हैं। नाले और नालियों को ऐसा :खोद दिया जाता है कि 
वर्षा का पानी बह जावे । यह कार्य प्रति वर्ष वर्षा के आने से 
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पूर्व समाप्त कर दिया जाता है। वर्षा के उपरान्त तीन मद्दीने तक 
गांव के समीप जहां जहां पानी इकट्ठा हो जाता है वहां वहां 
समिति मिट्टी का तेल छुड़वाती है, जिससे कि मलेरिया के 
कीटाणु उत्पन्न ही न हो सकें | समिति के प्रत्येक सदस्य को एक 
छपी हुई पुस्तक दी जाती है, जिसमें वह्द प्रति सप्ताह उसके घर के 
लोग कितने दिनों के लिये मलेरिया से बीमार पड़े, यह लिख देता 
है। सप्रिति का मन्‍्त्री ईन पुस्तकों के द्वारा गांव में मलेरिया का 
प्रकोप कैसा रद्दा इसका लेखा तैयार करता है। इससे सदस्यों को 
यद ज्ञात हो जाता है कि गांव में मलेरिया घट रहा है कि नहीं | 


ग्राम ऐन्‍्टी मलेरिया सहकारी समितियां अपने सदस्यों से 
थोड़ा सा मासिक चन्दा कषेती हैं, यदि कोई बड़ा काम करना हुआ 
तो सरकार तथा सैन्ट्रल सोसायटी से सहायता की प्रार्थना करती 
हैं । यही एक इन समितियों की कमज़ोरी है कि यह्‌ आर्थिक दृष्टि 
से स्वावलम्तरी नहीं हैं । इस कमी को दूर करने के लिये १६२७ में 
सैन्टूल मलेरिया सोसायटी ने एक एसोसियेशन स्थापित की, 
जो ग्राम समितियों के सदस्यों की बंजर भूमि पर (जिस पर 
वे खेती न करते हों ) तरकारी तथा फलों के छोटे छोटे बाग 
लगवाती है, और इन बागों की पेदावार को त्रिकवाने का प्रबंध 
करती है । इस एसोसियेशन की संरक्षता में एक कमेटो स्थापित 
की गई है जिसके सदस्य कृषि शाक्र के विशेषज्ञ हैं जो भूमि, 
खाद, तथा बीज सम्बन्धी खोज करते हैं, और गांव में समितियों 
के बागों को देखते हें ओर उन्हें सलाह देते रहते हैं । इन बागों 
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में सदस्य अधिकतर अपनी आवश्यकताओं के लिये तरकारियां 
उत्पन्न करते हैं। इस समय तक बंगाल में ७०० से कुछ ही कम 
समितियां मलेरिया को रोकने का कार्य कर रहीं हैं । 


संयुक्त प्रान्त आदि--संयुक्त प्रान्त में सहकारी साख 
समितियों ने कहीं कहीं स्वास्थ्य विभाग के कमचारियों की सद्दा- 
यता से स्वास्थ्य रक्षा का का कार्य करना आरम्भ किया है । 
सदस्यों को खाद गडढ़ों में रखने का आदेश दिया जाता है, गांव 
में सफाई रखने फे लिये वे उत्साहित किये जाते हैं, ट्रेंड दाइयों 
को रखने का प्रयत्न किया जाता दूँ तथा सदस्यों को अस्पताल 
खोलने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता दैँ। इसके अतिरिक्त रहन 
सहन सुधार समितियां (0 हा एं॥ 50९0006९8 ) भी 
गांवों में सफ़ाई करासे का प्रयत्न करती हैं. । इन समितियों के 
विषय में पिछले परिच्छेद में लिखा जा चुका हूँ । 


संयक्त प्रान्त के अतिरिक्त बिहार उड़ीसा में कुछ सैन्दल 
बैंक तथा सहकारी साख समितियां गांबों में सफाई तथा चिकि- 
त्सा का प्रवंध करती है । यह्‌ समितियां गांवों को साफ करती 
हैं, कँओं में दवाई डलबा कर उनके जल को शुद्ध करती हैं। 
ओऔषधियों को बिना मूल्य वांटती हैं, तथा आयुर्वेदिक और 
यूनानी अस्पताल स्थापित करती हैं। बम्त्रई में कुछ समितियां 
अस्पतालों की ग्रांट देती हैं जो औपधियां मुफ्त बांटते हैं । 


लेखक की योजना--भारतवर्ष में रोगों के कारण 
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मनुष्य जीवन तथा शक्ति का जो भयंकर हाास हो रहा है वह 
हम पहिले ही लिख चुके हैं | हमारे गांवों की गन्दगी और वहां 
चिकित्सा का कोई प्रबंध न होने के कारण ही यह्‌ हास निरन्तर 
हो रहा है । अस्तु, गांवों की सफाई तथा स्वस्थ्य रक्षा की समस्या 
हमारे लिये महत्व की है। यह कार्य सहकारी समितियों के द्वारा 
सफक्षता पूबक किया जा सकता है। 

प्रत्येक गांव में एक स्वास्थ्य रक्षक समिति की स्थापना की 
जाबे । गांव वालों को समिति के लाभ समझा कर उसका सदस्य 
बना लिया जाबे । प्रयत्न यह होना चाहिये कि प्रत्येक घर से एक 
सदस्य बनाया जावे । सदस्य चार आना प्रति मास चन्दा दे। 
जो लोग कि बहुत ही निर्धेन हों और चार आना प्रति मास 
चन्दा न दे सकें उनसे चन्दा न लिया जावे, उसके बदले में वह 
सदृ््य मास में एक दिन समिति का कार्य कर दिया करे । यदि 
कोई सदस्य चाहे तो अपना चन्दा अनाज में भी दे सकता है, 
किन्तु चन्दा देने वाले तथा काये करने वालों में कोई अन्तर न 
होना चाहिये | सब प्रकार के सदस्यों के अधिकार एक ही हों। 

साधारण सभा प्रति वर्ष का बजट पास करे तथा समिति 
का वार्षिक प्रोगाम निर्धारित करे । साधारण सभा एक 
पंचायत, और उसका सरपंच, दो मन्त्री तथा एक कोपाध्यक्ष, का 
निर्वाचन करे | पंचायत साधारण सभा द्वारा निश्चित की हुई 
नीति के अनुसार काय करे | दोनों मन्‍्त्री समिति के कार्य का 
संचालन करें। जो सदस्य चन्दा नहीं दें उनसे मन्त्री समिति 
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का निम्न लिखित काम करवाले,समीपवर्ती सब गड्ढ़ों को पाट देना, 
तथा नालों के बद्दाव को एसा खोद देना कि जिससे पानी एक 
स्थान पर न रुक सके । जब वर्षा समाप्त हो तब जहां जहां पानी 
रुक जावे वहां समय समय पर मिट्टी का तेल डलवादे । इसके 
अतिरिक्त ऐसे सदस्यों से औषवालय में काम लिया जाबे तथा 
समय पड़ने पर वे लोग और स्थानों पर भेजे जा सकते हैं । 


समिति चिकित्सक की सलाह से कुछ औषधियों का संग्रह 
करे, जो साधारण रोगों में काम आ सकें । औषधियों को 
सदस्यों में बांटने का कार्य दूसरे मन्त्री के हाथ में रहे । समिति 
गांव की आ्रावश्यकता के अनुसार गांव से कुछ दूरी पर गड़ढ़े 
खुदवाबे । यद्द गड्ढ़े ६ या ७ फोट गहरे हों, गड़ढ़ों के चारों ओर 
अरहर अथवा फूस की आढ़ खड़ी कर दी जावे, तथा गड़ढ़े के 
मुँह पर दो लकड़ी के तख्ते रख दिये जाबें यही गड़ड़े गांव के 
शौचगृह हों । सदस्यों को मैदानों में शौच जाने की हानियां बता 
कर वहां शौच जाने पर वाधित किया जाबे । कुछ शौचग्रह 
( ?६ [,864॥८5 ) स्त्रियों के लिये प्रथक कर दिये जावें। 
समिति एक मेहतर को नौकर रकखे जो गांव के घरों का कूड़ा 
प्रति दिन भर कर इन शौचगृहों में डाल आया करे,और गांव की 
गलियों की सफाई रक्खे । समिति प्रत्येक सदस्य को गडढ़ों में 
खाद बनाने के लाभों को सममााव और उन्हें गड़ढ़ों में खाद 
तैयार करने के लिये उत्साहित करे। प्रत्येक किसान दो गड़ढ़े 
तैयार करे, एक में से जब्॒ खाद निकाली जावे तब दूसरे में 
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गोबर इत्यादि भरा जावे । किसान प्रतिदिन गोबर, भूसा, तथा 
चारा जो पशुश्रों के पास बच रहता है, तथा घरों का कूड़ा इन 
गड़ढ़ों में डाल दिया करे । इससे दो लाभ होंगे एक तो गंदगी 
दूर हो जावेगी दूसरे अच्छी खाद उत्पन्न होगी। समिति शौच- 
गृहों में बनी हुई खाद को बेच दे । 

समीपतवर्ती गांवों की स्त्रस्थ्य रक्तक समितियां मिल कर एक 
समिति बनावें | वड़ी समिति एक चिक्रित्सक तथा एक ट्रेंड दाई 
नियुक्त करे | इन कर्मचारियों को निजी प्रैक्टिस करने की आज्ञा 
न होनी चाहिये। दाई का यह कार्य हो कि बह बड़ी समिति से 
सम्बन्धित गांवों में बच्चा जनाने का काम करे। प्रत्येक सदस्य 
से बच्चा जनाने की फ़ीस आठ आना से एक रुपया तक ली 
जावे | डाक्टर बीच के गांव में रहे और प्रति दिन दो गांबों में 
ज्ञाकर वहां जो भो बीमार हों उनको दवा दे । प्रत्येक गांब में 
तीसरे दिन डाक्टर जाया करे | इस बीच में सभा का मन्त्री बह 
दवा जो डाक्टर बतला जावे, रोगियों को देता रहे । यदि किसी 
रोगी को देखने के लिये डाक्टर को उसके घर जाना पड़े तो उस 
सदस्य से आठ आना या चार आना जैसा भी निश्चित किया 
जाबे समिति फ़ीस ले | यदि कोई गांव का रहने वाला 
समिति का सदस्य न बने तो उससे डाक्टर तथा नर्स की दुगनी 
फ़ीस ली जावे, वह रुपया उसी समिति में जमा किया जावे । 

चिक्रित्सक का मुख्य कार्य केवल चिकित्सा करना हो 
न होगा बरत रोगों से बचने के उपाय बतलाना भी उसका कतंव्य 
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होगा । सप्ताह में एक दिन नियत किया जावे जब डाक़्टर मैजिक 
लैनटन चित्रों तथा चार्टां को सद्दायता से व्याख्यान देकर बतलाबे 
कि रोग क्यों उत्पन्न होते हैं और उनसे बचने के क्या उपाय हैं। 
बड़ी समिति के कार्य कर्ता चिकित्सक की सलाद से प्रचार कार्य 
करें। जब कभी समीपत्र्ती स्थान में मेला अथवा पेठ लगे 
तब बड़ी समिति के पदाधिकारियों को वहां विशेषकर स्वास्थ 
सम्बन्धी प्रचार करना चाहिये । 

यह बड़ी समितियां अथवा समूहिक समितियां मिलकर तद्द- 
सील समिति का संगठन करें तहसील समितियों का कार्य केबल 
ग्राम समितियों की देखभाल करना, स्वास्थ रक्षा सम्बन्धी प्रचार 
करना, तथा ज़िले के स्वास्थ विभाग के कर्मचारियों से लिखा पढ़ो 
करके जब कभी उस तहसील के किसी क्षेत्र में कोई बीमारी फेल 
रही हो तो उसको रुकबाने का प्रयत्न करना हो गा। बड़ी समितियों 
के प्रतिनिधि तहसील समिति में जावेंगे | इस प्रकार संगठन हो 
जाने से जिले के मैडिकल आफ़िसर तथा डिस्ट्क्ट बोडे के अधि- 
कारियों को गांवों में बीमारो फैलने के समय सफज्ञता पूर्व क चेता- 
बनी दी जा सकती दवै और उनसे सहायता ली जासकती है। 

प्रत्येक प्रान्त में एक प्रान्तीय स्वास्थ रक्चक समिति का संग- 
ठन होना चाहिये । जो प्रांमों में काये करने के लिये दाइयों तथा 
चिकित्सकों को तैयार करे, आन्दोलन का नेत्रत्व ग्रहण करे, 
तथा प्रचार कार्य करने के लिए साहित्य प्रकाशित करे । प्रांतीय 


समिति को उन दाइयों में से जो इस समय गांवों में काय करती 
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हैं, साफ, चतुर, तथा कम आयु वाली दाइयों को छांट लेना 
चाहिये और उन्हें छात्रवृत्ति देकर दाई कर्म की वैज्ञानिक शिक्षा 
दिलवाकर अपने अपने गांवों में भेज देना चाहिये । सामूहिक 
समितियां इन्हीं दाइयों को नोकर रक्‍खें | बच्चा जनाने के अति- 
रिक्त इन दाइयों का यह भी कतंव्य होना चाहिये कि यह माताओं 
को बतावें कि बच्चों का लालन पालन किस प्रकार होना चाहिये। 
चिकित्सक भी ऐसे होने चाहिये जो कि गांवों के रहने वाले ही 
हों और गांवों में रहना पसन्द करें | प्रारम्भ में तो आयुर्वेदिक 
विद्यालयों में से निकले हुए युवक छांट लिये जावें तथा उनको 
कुछ दिनों आवश्यक शिक्षा देकर गांवों में भेज दिया जावे | इसके 
बाद गांवों में रहने वाले शिक्षित नवयुवकों को ग्रान्तीय समिति 
आयुर्वेदिक विद्यालयों में भेजकर इस काये के लिये तैयार करावे । 

प्रान्तीय सरकार प्रान्तीय समिति को आवश्यकतानुसार 
ग्रांट ( सहायता ) दे । डिस्ट्रिक्ट बोंड सामूद्दिक समिति को 
चिकिसक तथा दाई का आधा वेतन दें । 

इस प्रकार यदि संगठित ढंग पर सहकारिता आन्दोलन का 
उपयोग स्यास्थ रक्षा आन्दोलन के लिए क्रिया जाबे तो आमों में 
स्त्रास्थ रक्षा की समस्या हल हो सकती है । प्रान्तीय समिति एक 
पत्रिका प्रकाशित करे, ट्रेक्ट छपवावे, चित्र तेयार करावे, फ़िल्म 
तेयार करावे, तथा मैजिक लेनटन के लिये सलाइडस तैयार 
कराकर प्रचार के लिए गांबों में भेजे । 


55 ! आलिया «मनी 
चादहवा पारच्छद 
विक्रय तथा कृषि सम्बन्धी सहकारी समितियां 


योरोपीय देशों में खेती-बारी की उन्नति के लिये सहकारिता 
का खूब उपयोग किया गया है। संदकारिता के द्वारा इन देशों 
में किसानों की आर्थिक स्थिति में जो सुधार हुआ है वह वर्ण ना- 
तीत है | कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें सदकारिता का उपयोग 
न हुआ द्वो। खेतों की पेदावार को बेचने में, किसानों के लिये 
आवश्यक वस्तुएं खरीदने में, पशुओं की जाति को उन्नत करने 
में, पैदावार को अच्छे मूल्य पर बेचने के लिये रोक रखने में, 
तथा अन्य कार्यों में सहकारिता का सफलता पूबंक उपयोग 
किया गया है । किसी किसी देश में तो किसानों ने खेती के यंत्रों 
को बनाने का काम भी सम्मिलित रूप में आरम्भ कर दिया है । 
संत्षिप्त में यह कद्दा जा सकता है कि खेती-बारी सम्बन्धी प्रत्येक 
कार्य सहकारिता के द्वारा दो सकता है. । किन्तु प्रश्न यह है कि 
क्या प्रत्येक कार्य के लिये भिन्न भिन्न समितियां स्थापित की 
जाबें। डेनमाक के अतिरिक्त जरमनी, इटली, तथा स्वीटज़रलेंड 
में साख समितियां ही यह्‌ कार्य भी करती हैं । लेखक का मत 
यह है कि भारतवर्ष में ग्रामीय साख समितियों को यह सब्र 
कार्य भी करने चाहिये, क्योंकि भारतवर्ष में सब कार्यों के लिये 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ समितियां स्थापित करना असम्भव हो जावेगा । 


किसानों के लिये साख के बाद, खेती की पेदावार को 
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बेचना, आवश्यक वस्तुओं को खारीदना, तथा प्रामीय-उद्योग- 
धन्धों के द्वारा सम्पत्ति उत्पन्न करना ही मुख्य कार्य हैं | किसान 
किसी भी देश में साधन सम्पन्न नहीं होता इस कारण उसको 
बीज, यन्त्र, खाद, तथा दैनिक व्यवहार की वस्तुएं गांव के बनिये 
अथवा दूकानदार से खारीदनी दहोतो हैं, और उन वस्तुओं के 
लिये अधिक मूल्य (देना पड़ता है। किसान बेचने की कला को 
भी नहीं जानता इस कारण वहां भी वह गांव के बनिये, तथा 
मंडियों के दलालों और व्यापारियों से लुटता है, और उसको 
अपनी पैदावार का मूल्य कम मिलता है। 
यदि हम चाहते हैं कि किसान की आर्थिक स्थिति सुधरे 
तो केवल साख का प्रवन्ध कर देने से द्वी काम नहीं चलेगा, 
उसके लिये क्रय-विक्रय समितियों की स्थापना करना आवश्यक 
होगा । नहीं तो जहां हम साख समितियों के द्वारा किसान को 
महाजन के हाथों से बचाते, हैं. वहां वही महाजन क्रिसान को 
आवश्यक वस्तुएं बेचने में तथा उसकी पेदावार खरीदने में लूटता 
रहेगा | इस कारण क्रय विक्रय समितियों के स्थापित किये बिना 
किसान की स्थिति सुधर नहीं सकती | 
क्रय--सदकारी साख समितियों के द्वारा यह कार्य सफलता 
पूवंक किया जा सकता है। साख समिति का जब कोई सदस्य 
किसी बस्तु को खारीदने के लिये ऋण ले तब रुपया न देकर 
उसको वह वस्तु खरीद कर दी जाबे। जहां क्रय समितियां 
स्थापित की गई हैं वहां यद्द तरीक़ा है कि सदस्यों से आडर 
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इकद्ठे कर लिये जाते हैं फिर एक साथ चीज़े मंगाकर सदस्यों में 
बांट दी जाती है,केवल नाम मात्र का कमीशन ले लिया जाता है । 
इससे यद्दू लाभ होता है कि समिति थोक मूल्य पर चीज़ें झारीद 
सकती है ओर सदस्यों को अधिक मूल्य नहीं देना पड़ता | क्रय 
सहकारी समितियों की सफलता के लिये यह अत्यन्त आवश्यक 
है कि बाज़ार का अध्ययन किया जावे । बाज़ार भाव के उतार- 
चढ़ाव का अध्ययन करने से यह लाभ होगा कि समिति मन्दो के 
समय खरीद करेगी | समिति के का कर्ताओं को यह देखना 
चाहिये कि बिना मांग के कोई वस्तु न खारीदो जाबे। आरम्भ 
में केवल उन्हीं वस्तुओं को खुरोदा जावे जिनको सदस्यों में 
अधिक मांग हो । 

क्रय समितियां भारतवपष में बहुत कम पाई जाती हैं । बम्बई 
प्रान्त में कुछ समितियां खाद तथा खेतो-बारी के यन्‍न्त्रों को 
खरीदने के लिये स्थापित की गईं थीं किन्तु उनकी दशा ठीक 
नहीं है । इन समितियों को असफलता का मुख्य कारण-इरोपपूर्ण 
प्रबन्ध तथा सदस्यों की उदासीनता है । जो समितियां कि क्रय 
विक्रय दोनों द्वी कार्य कर रही हैं थे कुछ सफल अवश्य हुई हैं । 

बीज़ देने वाली समितियां-खेतिहरों के लिये उत्तम बीज 
की समस्या सदा उपस्थित रहती है । किसानों को सहकारी समि- 
तियों के द्वारा उत्तम बीज उचित मूल्य पर मिल सकता है। 
समिति सदस्यों से दह्वी फ़ूसलल के समय उत्तम बीज मोल लेकर 
अपने भण्डार में रख सकती है अथवा कृषि विभाग से बीज 
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मिल सकता है। बम्बई प्रान्त में कपास बेचने वाली समितियां 
बीज रखती हैं। किन्तु अभी तक इस प्रकार की समितियां 
भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रान्तों में बहुत कम हैं । 


विक्रय समितियाँं--यह तो पहिले दी कह्दा जा चुका है 
अधिकतर किसान ऋणी हैं इस कारण वे अपनी फसल बेचने में 
स्व॒तन्त्र नहीं होते । जो गांव का बनिया लेन देन करता है बही 
फ्रसल को खरीदता है । छोटे किसानों को तो अपनी फसल उसी 
बनिये के हाथ वेचनी पड़ती है । एक तो फ़सल कटने के कुछ 
दिनों वाद्‌ तक बाज़ार भाव बेसे दो गिरा रहता है, दूसरे वनिया 
गांव में अकेला खरीरदार होता है इस कारण वह बाज़ार भाव 
से भी कम क़ीमत पर फ़सल खरीद लेता है। किसान बाज़ार 
भाव से अनिभिज्ञ होने के कारण जो मूल्य बनिया देता है 
ले लेता है। कपास, तम्बाकू, जूट, तथा अन्य कच्चा औद्योगिक 
माल खरीदने के लिए व्यापारी, ( जो कि बड़े बड़े व्यापारियों के 
एजेन्ट होते हैं ) गांवों में जाकर फ़सल को खरीदते हैं। यह व्या- 
पारी विदेशों के भाव को भली भांति जानते हैं इस कारण यह 
लोग गांव के सीधे साधे किसानों को जो मूल्य देते हैं वह उन्हें 
स्वीकार करना पड़ता है। जिन किसानों के पास भूमि अधिक 
होती है और जिनकी पैदावार भी अधिक होती है, वे यदि समीप 
में कोई मण्डी होती है तो वहां पैदावार लेजाकर बेचते हैं । किंतु 
इन मंडियों में किसान को खूब द्वी लूटा जाता है । नियमानुसार 
टेक्स तो उसे देना द्वी पड़ता है, मंडी में गाड़ी खड़ी करने का 
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किराया तथा दलालों की दलालो उसे देनी पड़ती है। दलाल 
व्यापारियों से मिला रहता है और किसान को उस मूल्य पर कि 
जो दलाल तय करता है पैदावार बेचनो पड़तो है । जब क़ीमत 
निश्चित दो जाती है तो व्यापारी के गोदाम पर तुलाई शुरू होती 
है कहीं कहीं बांट जाली होते हैं और जब कि गाड़ी आधी तुल 
जाती है तब व्यापारी यह कद कर क्रि अन्दर वस्तु ख़राब 
निकली लेने से इंकार करता है । बिचारे किसान को विवश 
होकर कम मूल्य स्वीकार करना पड़ता दै, क्योंकि उसे अकेले 
गाड़ी भरना असम्भव दिखाई देता है । किसान को कहीं 
कहीं तुलाई भी देनी पड़ती है । तदउपरान्त मूल्य चुकाते 
समय व्यापारी धर्भशाला, गोशाल, मन्दिर, प्याऊ, पाठशाला, 
तथा ऐसे ही अन्य धार्मिक कार्यों के लिए प्रति रुपया कुद्ध पेसे 
काट लेता है । शाही कृषि कमीशन का विचार है कि इस प्रकार 
किसान को पैदावार के मूल्य का १० या १२ प्रतिशत कट जाता 
है, और सेठजी दानवीर कहलाते हैं । 

जब तक किसान को इस भयंकर लूट से नहीं बचाया जाबेगा 
तब तक उसकी आर्थिक स्थिति सुधर नहीं सकती। केबल 
साख समितियों के स्थापित करने से कुछ न होगा । 

इसी उद्देश्य से वम्बई में कपास तथा गुड़,और बंगाल में धान 
तथा जूट बेचने के लिए सहकारी समितियां स्थापित की गई हैं । 

बम्बई की विक्रय सप्रितियां--बम्बई प्रान्त में ६० के 

लगभग विक्रय समितियां कार्य कर रही हैं । इनमें ३० से ऊपर 
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तो केवल कपास बेचने की समितियां हैं। इनके अतिरिक्त गुड़, 
तम्बाकू, मिच, धान, तथा प्याज़ वेचने के लिए भी समितियां 
स्थापित की गई हैं | गुजरात तथा कनांटक में कपास बेचने वाली 
समितियों को विशेष सफलता मिली है । गुजरात के सूरत तथा 
भड़ोंच ज़िलों में यह समितियां अधिक संख्या में हैं | एक समिति 
चार या पांच गांवों को पैदावार को बेचती है । विक्रय समिति 
के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि प्रवन्ध ठीक हो इस कारण यह्‌ 
आवश्यक द्ोता है व्यापार से परिचित लोग प्रवन्ध कारिणी 
समिति में रक्खे जावें जो कि समिति के कार्य को चलावें | इसी 
उद्य श्य से गुजरात की सब समितियों ने एक संघ स्थापित किया 
है जो कि इन समितियों की देख भाल करता है। 

कर्नाटक प्रान्त की कपास बेचन वाली समितियों ने आशा- 
तीत सफलता प्राप्त की है, इस प्रान्त को अधिकतर कपास इन्हीं 
समितियों के द्वारा बेची जाती है, स्थानीय व्यापारियों ने इन 
समितियों का बहुत विरोध किया किंतु अब यह समितियां बलवान 
होगई हैं | १६३० में कर्नाटक प्रान्त की समितियों ने २३ लाख 
रुपये की तथा गुजरात की समितियों ने १८लाख की कपास वेची | 

क्रय विक्रय समितियां परिमित दायित्व वाली होती हैं, यह्‌ 
समितियां बड़े क्षेत्र में काय करके ही सफल हो सकती हैं क्योंकि 
इन समितियों को अधिक राशि में वस्तुओं को खरीदने तथा 
पैदावार को बेचने से ही लाभ हो सकता है । क्रय विक्रय 
समितियों के केबल वे ही लोग सदस्य बनाये जाते हैं. जो 
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फ़सल को उत्पन्न करते हैं। जो लोग कि कुछ बेचना या खरीदना 
नहीं चाहते वे इन समितियों के सदस्य नहीं बनाये जाते। 
समिति का लाभ सदस्यों में खरीद फरोख्त के हिसाब से बांट 
दिया जाता है । यदि किसी किसान ने समिति के द्वारा १०० मन 
कपास बेची है और दूसरे ने केवल ५० मन ही बेची है तो दूसरे 
को पहली से आधा लाभ मिलेगा। कुछ लोगों का मत है कि 
पैदावार बेचने का काये साख से बिलकुल भिन्न है और कठिन 
भी है। इस कारण क्रय विक्रय का काम एक समिति करे तथा 
साख देने का काम दूसरी समिति करे, किन्तु एक बात ध्यान में 
रखने की है कि सदस्यों के लिये आवश्यक वस्तुओं को खरीदने 
का कार्य साख समितियां भली प्रकार कर सकती हैं। आयरलेंड 
में सब कार्य एक ही समिति करती है । 
गुजरात की समितियां समीपवर्ती गांवों की सहकारी साख 
समितियों का एक सामृद्दिक संगठन मात्र होती हैं। तीन चार 
गांबों की साख समितियों के सदस्य उसके सदस्य बन जाते हैं। 
सदस्य एक प्रकार की ही कपास उत्पन्न करते हैं. । सब कपास 
इकट्ठी करली जाती है और बेच दी जाती है । कर्नाटक प्रान्त 
की समितियां सदस्यों की कपास को इकट्ठा नहीं करतीं बरन 
उनकी कपास प्रथक प्रथक नीलाम कर देती हैं । 
क्रय समरिति-- समिति का मैनेजर साख समितियों के 
द्वारा सदस्यों से आडर मंगवाता है। सदस्यों को जिन वस्तुओं 
की आवश्यकता होती है वे उसके लिये आडर दे देते हैं । सत्र 
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आडर प्रवंध कारिणी समिति के सामने रक्खे जाते हैं, समिति के 
आदेशानुसार मैनेजर प्रबंध कारिणी समिति के एक सदस्य की 
सहायता से वस्तुएँ खरीदता है । समिति उन वस्तुओं को सदस्यों 
के हाथ बेच देती है | लाभ सदस्यों की खरीद के द्विसाव से बांट 
दिया जाता है । बम्बई में क्रय विक्रय युनियन अभी तक केवल 
बीज, खाद, तथा खेती के यन्त्रों को द्वी खरीदती हैं। यह यूनियन 
सदस्यों के लिये बेल भी सफलता पूर्वक खरोद सकती हैं। गुज- 
रात की कुछ समितियां अपने सदस्यों को अच्छी कपास का 
बीज देती हैं और कपास को पेचों से ओंटब्रा कर वेचती है । 


क्रय बिक्रय समितियों के कार्य में कुछ कठिनाइयां उपस्थित 
होती हैं जिनपर यद्मां विचार कर लेना उचित है । क्रय विक्रय 
समिति यदि बड़ी नहीं होगी तो वह व्यापारियों की प्रतिद्वन्दता 
में टिक न सकेंगी । आवश्यकता तो इस बात की है कि बहुत से 
गांवों के लिये एक समिति स्थापित की जाबे । इन समितियों में 
व्यक्तियों को सदस्य बनाना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि बहुत 
सम्भव है कि वनिये तथा व्यापारी जिनसे कि समिति प्रतिद्वंदता 
करने जा रही है अपने आदमियों को समिति का सदस्य बना 
कर समिति को नष्ट करने का प्रयत्न करें। अस्तु, केवल साख 
समितियां ही सदस्य बनाई जावें। किन्तु यह नियम अवश्य 
रक्‍खा जाबे कि जो साख समितियों के सदस्य नहीं हैं उनकी 
पेदावःर भी समिति वेचेगी । इसके अतिरिक्त जो लोग व्यापारी 
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नहीं हैं और जो समिति से ग्रतिद्वंद्ता नहीं करते उनको सदस्य 
बना लिया जावे । 

विक्रय समितियों के लिये पूंजो की समस्या अत्यन्त कठिन 
है। जब कि किसान अपनी पैदावार समिति के पास लाता हे 
तभी वह रुपया चाहता है, समिति को यथेष्ट धन पेशगी दे देना 
पड़ता है। समिति की अपनी निजी पूँजी बहुत कम होती है. 
ओर भारतवर्ष में वह दिन दृर दै जब कि सद्दकारी समितियों 
के पास यथेए्ट डिपाजिट आजावेगी । सैन्टरल बैंक समितियों को 
केवल उतनी ही साख देते हैं जितनी कि उनकी पूँज़ी दोती ह्दै। 
अस्तु, आवश्यकता इस बात को है कि समितियां अपने सदस्यों 
का दायित्व हिस्सों के मूल्य से दुगना या तिगुना रखें जिससे कि 
सैन्टूल बैंक पूँजी से उतनी गुनी साख दे सकें। सहकारी विक्रय 
समितियों से किसान को निम्न लिखित लाभ होते हैं। किसान 
जब अपनी पैदाबार लाता द्दै,समिति पैदावार को तौल कर रसीद 
दे देती है। पैदावार लेकर पेशगी कुछ रुपया दे दिया जाता ह्दे। 
तथा पैदावार को अधिक से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है । 
बंगाल की जूट समितियां--बंगाल में लगभग ६० 
विक्रय समितियां हैं। इनमें जूट बेचने वाली समितियां अधिक 
हैं। १६२७ में इन समितियों ने एक होल सेल सोसायटी स्थापित 
की थी। यह सोसायटी एक विशेषज्ञ को नौकर रखती है जो कि 
बाज़ार भाव का अध्ययन करता है ओर सम्बन्धित समितियों 
को सलाह देता है । बंगाल में धान बेचने वाली समितियां भी 
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स्थापित की गई हैं और उनकी भो एक केन्द्रीय समिति बन 
गई है। 

पंजाब में कुछ कमीशन पर बेचने वाली दूकानें स्थापित की 
गई हैं जो सदस्यों तथा ग्रैर-सदस्यों की पैदावार को बेचती 
हैं। वहां क्रय-विक्रय समितियां भी स्थापित की गई, जो अधिक 
सफल नहीं हुईं। 

मद्रास में लगभग सवा सौ क्रय-विक्रय समितियां हैं किन्तु 
वे बहुत थोड़ा व्यापार करती हैं। मद्रास में भो यह नहीं कहा 
जा सकता कि इनकी दशा अच्छी है। 

इनके अतिरिक्त बिहार-उड़ीसा, मध्यप्रान्त, तथा संयुक्तप्रान्त 
में भी कतिपय समितियां स्थापित की गईं किन्तु उनकी दशा 
श्रच्छी नहीं है । 

कृषि से सम्बन्धित अन्य समितियां । 

पशु सुधार समितियां--प्रत्येक प्रान्त में कुछ ऐसी समितियां 
स्थापित की गईं हैं जले अच्छी नस्ल के पशु उत्पन्न करने का 
प्रयत्न करती हैं । समितियां उत्तम जाति के सांड रखती हैं और 
सदस्यों के पशुओं की उन्नति करने के दूसरे उपाय भी करती हैं। 
पंजाब में इस प्रकार की डेढ़ सौ से कुछ ऊपर समितियां हैं । 
अन्य प्रान्तों में ऐसी समितियों की संख्या बहुत कम है। यह 
समितियां थरागाह ले लेती हैं और अपनी गायों की नस्ल को 
सुधारने का प्रयत्न करती हैं । 
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नौगांव गांजा उत्पन्न करने वालों की सप्ितियां-- 
यह एक महत्वपूर्ण उत्पादक समिति है। इसके ४००० से ऊपर 
सदस्य है और लगभग ६ लाख इस समिति की कार्येशील पूँजी 
है। इस समिति के पास गांजा और भांग उत्पन्न करने का एका- 
घिकार है । इस समिति को लाखों रुपया वार्षिक लाभ द्वोता है, 
जिससे तीन अस्पताल, एक पशुओं का अस्पताल, चलते हैं। 
ओर तीन हाई स्कूलों, तथा ८७ ग्रामीय पाठशालाओं को सद्दायता 
दो जाती है। 
बम्बई में तीन सहकारी कपास के पेच खोले गये हें। 
मद्रास में पांच औद्योगिक सहकारी समितियां हैं, जिनमें कल्ला- 
कुर्ची की समिति सफलतापूबंक कार्य कर रही दै। इसके पास 
चावल, मूँगफली, साफ़ करने, गन्ना पेरने, तथा खांड़ बनाने 
की मशीनें हैं । बंगाल में एक शक्कर का कारखाना तथा चावल 
की मिल है। वर्मा में भी एक चावल की मिल सफलतापूबंक 


कार्य कर रही है । 


पंद्रहवा परिच्छेद 
सहकारी श्रमजीवी तथा क्राषि समितियां 


योरोप में इटली ने श्रमजीवियों का सहकारी समितियों के 
द्वारा संगठन करके इस ओर पथप्रदशक का कार्य किया है। 
संसार में प्रत्येक देश के किसान अलहदा अलहदा खेती-बारी 
करते हैं, किन्तु इटली के कतिपय प्रदेशों में सामूहिक खेती-बारी 
सफलतापूबक की जा रही है । साथ ही इटली में मजदूरों ने 
सहकारी समितियां स्थापित करके सरकारी तथा अन्य संस्थाओं 
से सड़क, इमारतें, तथा रेलवे लाइनों पर काम करने के लिये ठेके 
लेना प्रारम्भ कर दिया है और ठेक्रेदार को निकाल बाहर किया 
है । भारतवर्ष में इस प्रकार की समितियों की अत्यन्त आवश्य- 
कता है । यह तो दम पहले द्वी कह चुके हैं कि भारतवर्ष में भूमि 
कम होने के कारण प्रति किसान भूमि बहुत कम है, इस कारण 
आधुनिक वैज्ञानिक ढद्ग से खेती-बारी नहीं हो सकती। साथ ही 
बह थोड़ी सी भूमि भी छोटे छोटे भूमि के ढुकड़ों में बंटी हुई है 
जिसके कारण भारतवर्ष में खेती-बारी की अत्यन्त हीन दशा है। 
बिखरे हुए छोटे छोटे खेतों पर खेती-बारी करने से किसान अपना 
समय, श्रम, पशु शक्ति, तथा पूँजी का अपव्यय करता है और 
उत्पत्ति बहुत कम होती है। भूमि चकबन्दी समितियां इस ओर 
प्रयत्न कर रही हैं किन्तु चकबन्दी के कार्य में इतनो कठिनाइयां 
उपस्थित हो रही हैं कि शीघ्र दी इससे समस्या हल होतो नहीं 
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दिखलाई देती । सामूदिक खेती इस समस्या को हल करने का 
अत्यन्त सरल उपाय है। इसके अतिरिक्त भारतवर्प में साधारण 
सज़दूरों की दशा भी अत्यन्त शोचनीय है,ठे केदार रेलवे कंपनियों 
से, सरकारी निर्माण विभाग से, तथा डिस्ट्रक्ट बोडों से ठेका ले 
लेते हैं और मज़दूरों को रख कर काम कराते हैं | यद्यपि भारत- 
ब्ष में इस प्रकार की समितियों का श्रीगणेश भी नहीं हुआ है 
फिर भी इनकी उपयोगिता के कारण हम यहां इनका विवरण 
देते हैं । 

यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि सम्मिलित कृषि सह- 
कारी समितियों को जन्म देने का श्रेय इटली को है। इटली में 
बड़े बड़े ज़मींदार अपनी ज़िमीदारी पर न रह कर नगरों में 
विलासता का जीवन व्यतीत करते थे और अपनी भूमि को कुछ 
लोगों को उठा देते । यह लोग गांव वालों को मज़दूर रख कर 
उस भूमि पर खेती करवाते थे। किसान मजदूरों की अत्यन्त 
शोचनीय दशा थी, सम्मिलित क्रपि सहकारी समितियों ने इस 
प्रथा को नष्ट करने का प्रयत्न किया हैं। सब्र प्रथम १८८६ में 
क्रिमोना के किसान मज़दूरों ने एक समिति का संगठन करके 
एक ज़मींदार से एक बड़ी स्टेट लगान पर ले ली और अपने 
सदस्यों में उसको बांट लिया । किन्तु ज़िमींदार से भंगड़ा हो 
जाने के कारण यह प्रयत्न असफल रहा। इसके उपरान्त १८६४ 
में मिलन में सब प्रथम यह प्रयोग सफल हुआ | इसके उपरान्त 
यह आन्दोलन क्रमशः बढ़ता गया किन्तु पूँजी की कमी होने के 
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कारण आरम्भ में यह धीरे धीरे ही फैल सका। योरोपीय महायुद्ध 
के समाप्त होने पर इटली सरकार को वेकार सैनिकों को खेती- 
बारी में लगाने की आवश्यकता प्रतीत हुई । सरकार ने बहुत सी 
सरकारी भूमि तथा पूँजी देकर. इस प्रकार की समितियों को 
प्रोससाहन देना प्रारम्भ किपा। इसके उपरान्त क्रमशः समितियों 
की संख्या बढ़ती ही गई और इस समय इटली में लगभग ५०० 
( पांच सौ ) समितियां सफलतापूरबक कार्य कर रही हैं। 
सम्मिलित सहकारी कृषि समितियां दो प्रकार की होती हैं। 
एक बह समितियां जिनमें भूमि को सदस्यों में बांट दिया जाता 
है और प्रत्येक सदस्य अमने खेत पर खेती करता हे तथा समिति 
को लागान देता है । दूसरे प्रकार की समितियां वह हैं. जिनमें 
भूमि बांटी नहीं जाती वरन समिति एक मैनेजर रख .कर सदस्यों 
के द्वारा समस्त भूमि पर खेती करवाती हैं और पैदाबार समिति 
इकट्ठी करती है । समिति सदस्यों को निश्चित मज़दूरी .देती है। 
पहले प्रक।र की समितियां कैथोलिक लोगों की हैं और दूसरे 
प्रकार की समितियां, साम्यवादियों की हैं। समिति का रूप 
कया होगा यह बहुत कुछ भूमि के ऊपर निभेर है।। जिस प्रकार 
की समिति के लिये भूमि उपयुक्त होगी उसी प्रकार की समिति 
का संगठन किया जाबेगा । पहिल्ते प्रकार की समितियों में सदस्य 
मजदूरों की भांति न रहकर किसानों की भांति रहते हैं, किन्तु 
दूसरी प्रकार की समितियों में सदस्य मजदूरों की भांति रहते हैं । 
पहिले प्रकार की समितियां जमीदारों से पट्टे ले क्षेती हैं । 
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पट्ट ६ से १२ बे तक के लिये होते हैं । प्रत्येक सदश्य को उस 
की आवश्यकताओं के अनुसार भूमि उतने समय के लिये दी 
जाती है जितने समय के लिये समिति को पट्टा मिज्ञता है। भूमि 
सदस्यों को इस शत पर दी जाती है कि वे उसे लगान पर और 
किसी को नहीं उठाबेंगे, समिति को नियमित रूप से लगान देंगे, 
तथा भूमि का दुरुपयोग नहीं करेंगे । जब्र पट्टा बदलता है तब 
इस बात की जांच की जाती है कि किसी सदस्य को उसको 
आवश्यकताओं से अधिक भूमि तो नहीं मिल गई है। यदि ऐसा 
होता दै तो कुछ परिवतंन द्वो जाता है, नहीं तो वद्दी भूमि सदस्य 
को दे दी जातो है । प्रत्येक सदस्य को खेती बारी के औज़ार अपन 
निजी रखने पड़ते हैं किन्तु मूल्यव्ान बंड़े यन्त्र सप्तिति खरीद 
लेती है और उनको किराये पर सदस्यों को दे देती है। समिति 
सदस्यों की सुविधा के लिये क्रय विक्रय विभाग भी रखती है. 
जिससे सदस्यों को बीज, खाद, तथा अन्य घरेलू आवश्यक 
वस्तुएँ उचित मूल्य पर मिलती हैं और उनके खेतों की 
पैदावार बेची जा सकती हैं । समिति सदस्यों को पूँजी 
उधार देती है । किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक समिति 
इन सब विभागों को अवश्य रकखे | समिति एक कृषि के जान- 
कार को नौकर रखती है जो कि सदस्यों को खेती बारी के त्रिषय 
में उचित परामर्श देता है । सब सदस्यों को अपनी पेदाबार का 
बीमा कराना पड़ता है। 

दूसरे प्रकार की समितियां भी भूमि पढ्ट पर देती हैं किन्तु 
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भूमि सदस्यों में बांदी नहीं जाती, सामूहिक रूप से उस 
पर खेती द्योती है। समिति खेती बारी के औज़ार, यन्त्र, तथा 
पशु मोल लेती है । समिति के सदस्यों को उन औज़ारों तथा यन्त्रों 
की सहायता से समिति के मैनेजर की आधीनता में खेती बारी 
करनी पड़ती है। प्रत्येक सदस्य को एक छोटा सा भूमि का 
टुकड़ा उसके कुठ्धम्वर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 
दिया जाता है । यह भूमि का वंटवारा केबल खेती बारी के लिये 
ही किया जाता है। प्रत्येक वर्ष भूमि का फिर से वंटवारा होता 
है । खाद और बीज समिति देतो हैँ | सदस्य अपने कुट्ठम्ब्र वालों 
की सहायता से खेत पर काम करता है । जुताई, खाद डालने का 
काम, तथा फ़सल को साफ़ करके अनाज निकालने का कार्य 
समिति करती हूँ परन्तु और सब काम क्रिसान को करने पड़ते 
हैं। किसान को उस खेत को एक-तिहाई पैदाबार दे दी जाती है, 
जो कि उसके वर्ष भर के भोजन के लिये काफी होती है । किसान 
को बीज तथा खाद का एक तिह।ई मूल्य भी देना पड़ता है । जब 
समिति को सदस्य से कहीं काम लेना द्वोता हैँ तब सदस्य को 
समिति का काये करना पड़ता है | खेती बारी मैनेजर के कहे. 
अनुसार ही करनी पड़ती है। चरागाह को भूमि सदस्यों में नहीं 
बांटी जाती । आरम्भ में इन समितियों को पूँजी प्राप्त करने में 
कठिनाई का सामना करना पड़ा किन्तु योरुपीय मद्गायुद्ध के उप- 
रान्‍्त सरकार सहायता देने लगी है। सदस्यों को उनके. खेतों 
की एक-तिहाई पैदाबार मज़दूरी के रूप में मिलती है तथा बाकी 


& 
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मज़दूरी सिक्‍के में दी जाती है | सब पैदाबार इकट्ठी की जाती है 
और बेचने पर जो लाभ होता है वह मज़दूरी के अनुपात में 
बांट दिया जाता है । समितियां अपना बेंक तथा स्टोर भी 
रखती हैं । 
सामूहिक रूप में सम्मिलित खेती-बारी करने वाली समितियां एक 
बड़े कारखान के समान हैं । सदस्यों को मैनेजर के अनुशासन में 
काये करना पड़ता है। मैनेजर अधिकतर श्रमजीवी समुदाय का 
दी होता है किन्तु प्रबंध पढ़ु तथा विशेषज्ञ होता है । यदि 
कोई सदस्य आज्ञा को नहीं मानता तो उसको चेतावनी दी जाती 
है जुमांना किया जाता है, मज़दूरी काट दी जाती है, तथा अधिक 
उद््‌ण्डता करने पर निकाल भी दिया जाता है । परन्तु यद््‌ नोब्रत 
बहुत कम आती हे। समिति का सदस्य स्थानीय सज़दूर सभा 
का सदस्य होता है । जब कभी समिति तथा सदस्यों में झगड़ा 
होता है तो मज़दूर सभा की सहायता तथा परामश से उसका 
फ्रैसल। हो जाता है । साधारण॒त: तो सदस्य तथा समिति में कोई 
भगड़ा द्वोता ही नद्ीीं।इटली में कुछ स्थानोंपर यह भी प्रयत्न किया 
गया कि खेतों को सदस्यों में बिना बांटे हुए सामूद्दिक-सम्मिलित 
खेती की जावे किन्तु सफलता नहीं मिली । फ्रांस, जरमनी, 
आयरलेंड तथा रूमेनियां में इस प्रकार की समितियां स्थापित 
की गई हैं। 
भारतवर्ष के अन्दर बम्बई प्रान्त में दो सम्मिलित खेती बारी 
करने वाली समितियां स्थापित की गईं किन्तु वे सफल नहीं हुई । 


न 
हा । 
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भारतवर्ष में इस प्रकार की समितियों की अत्यन्त आवश्यकता 
है किन्तु इन समितियों को सफलता पूरक चलाने के लिये योग्य 
मैनेजर तथा ऐसे कार्य कर्ताओं को आवश्यकता है कि जो गांवों 
में इस प्रकार की समितियों की उपयोगिता का प्रचार करें । 


श्रमजीवी समरितियां--सहकारी श्रमजीबी समितियों 
को सब प्रथम स्थापित करने का श्रेय भी इटली को द्वी है । इन 
समितियों का उद्देश्य ठेकेदारों को हटा कर खयं ठेके लेकर अपने 
सदस्यों द्वारा काम कराना है। आरम्भ में इन समितियों ने 
सड़कों को बनाने, साधारण इमारतों को तैयार करने तथा अन्य 
साधारण कार्यों के ठेके लिये क्रिन्तु अब तो यद्ट समितियां बड़े 
से बड़े काये करती हैं | यहां तक कि रेलबे लाइन डालने, तथा 
कानों को खोदने का काम भी करने लगी हैं । यद्यपि यह आनन्‍्दो- 
लन १८८० में प्रारम्भ हुआ किन्तु १६०० से यह उन्नति करने 
लगा, और योरुपीय महायुद्ध के उपरान्त यह तीत्र गति से बढ़ने 
लगा | इस समय इटली में लगभग ३००० समितियां कारये कर 
रही हैं । 
राज्य ने इन समितियों को खूब अपनाया है, राज्य इन समि- 
तियों को आर्थिक सहायता देता है तथा राजकीय, म्यूनिसपेलटियों, 
तथा अन्य संस्थाओं का सारा कार्य इन्हीं समितियों को दिया 
जाता है। 
प्रत्येक समिति एक मैनेजर नियुक्त करती है तथा एक कमेटी 
बनाती है| उस कमेटी में स्थानीय मजदूर सभा के प्रतिनिधियों 
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को भी स्थान दिया जाता है । कमेटी में कार्य करने के लिये कोई 





बेतन नहीं दिया जा सकता । बेतनिक करम्मंचारो कमेटी की 
मीटिंग में सम्मिलित हो सकते हैं किन्तु वोट नहों दे सकते । 
कमेटी का प्रत्येक सदस्य एक एक सप्ताइ समिति के कार्य को देख 
भाल करता है, उस समय सदस्य को खर्चा दिया जाता है । 


समिति के सदस्य समिति के हिस्से खरीदते हैं जिनका मूल्य 
किश्तों में चुका दिया जाता है, किन्तु इन समितियों को पूँज़ी की 
अधिक आवश्यकता रहती है क्‍योंकि सदस्यों को मज़दूरी देनी 
होती है। राज्य नेशनल इंस्टिस्यूट आफ क्रोडिट ( जातीय साख 
संस्था ) के द्वारा इन समितियों को पूँज़ी उधार देता है। यह संध्या 
अपने इंजीनियरों के द्वारा समिति के ठेऊे की जांच कर लेती है । 
आरंभ में जातीय साख संस्था समिति की साख पर थोड़ासा ऋण 
दे देती है। इसके उपरान्त जेसे जेसे समिति, कार्य करती जाती 
है, अपने कार्य का सर्टिफिकेट दिखलाकर जातीय साख संस्था से 
उधार ले लेती है । जिस संस्था के लिये समिति कार्य कर रही है 
उस संस्था के प्रमाण पत्र के आधार पर समिति को ऋण दे दिया 
जाता है और वह संस्था जातीय साख संस्था को यथा समय मूल्य 
चुका देती है। यदि समिति को अपने कार्य का पेमेन्ट-आडंर 
(चालान) मिल जाता है तो जातीय संस्था उसकी जमानत पर 
रुपया दे देती है और स्वयं वसूल कर लेती है । 


सदस्यों की मज़दूरी तथा काम के घन्टे मजदूर सभा 
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([५४१० एणां०9) के परामशे से नियत किये जाते हैं । भिन्न 
भिन्न काये के लिये भिन्न भिन्न मजदूरी निश्चित को जाती है । 
सदस्यों को छोटे छोटे समूह्दों में बांट दिया जाता है प्रत्येक समृदद 
के ऊपर एक सरदार रहता है जो ओऔज़ारों को देख भाल करता 
है। समिति वार्षिक लाभ का १० प्रति शत सुरक्षित कोष में 
रखती है, ४० प्रति शत दु्घटना तथा पैंशन फंड में डालती है, 
तथा ४० प्रति शत मजदूरी के अनुपात से सदस्यों में बांट देती 
है। यदि कभी समिति के पास काम कम द्वोता है तो काम के 
घन्टे घटा दिये जाते हैं अथवा बारी बारी से सदस्यों को काम 
दिया जाता है । 





यह समितियां अधिकतर सड़क, बांध, पढ़ाड़ी को काट कर 
समथल करने, पुल, इमारतें, तथा बंजर और दलदल भूमि को 
ठीक करने का काम करती हैं । कुछ समितियों ने रेलवे लाइन 
डालने का काम भो सफलता पूर्वक किया है। इससे यह न सम- 
भना चाहिये कि केवल साधारण मजदूरों ने ही यह समितियां 
चलाई हैं । इटली में बढ़ई, लुद्दार, राज, मल्लाह, गाड़ी वाले तथा 
बन्द्रगाह में काम करने वालों ने भी अपनी अपनी समितियां 
स्थापित की हैं । 

इन समितियों की स्थापना से यह लाभ हुआ है कि मजदूरों 
में वकारी कम हुई है उनकी मज़दूरी बढ़गई है, तथा उनका जीवन 
अधिक सुखी बनगया है प्रत्येक समिति पेंशन फंड रखती है जो 
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कि सदस्य के बुढ़ापे में काम आता है । इटली में यह समितियां 
भी दो प्रकार की हैं, साम्यवादी तथा कैथोलिक । 


भारतवर्ष में बम्बई तथा मदरास प्रान्तों में इस प्रकार की 
समितियां स्थापित की गई हैं | बम्बई में दो समितियां इस समय 
कार्य कर रही हैं, वेलगांव ज़िले में हुकेरी श्रमजीबी समिति 
श्रछ्ूतों के लिये स्थापित कीगई हैँ । समिति सदस्यों को कुछ रुपया 
पेशगी दे देती है और बाद में मज़दूरी में से काट लेती है । यहद्द 
समिति ठेके लेती है । १६०० में इस सभिति को २०००) रुपये 
का लाभ हुआ | दूसरी समिति भड़ोंच में इमारतें बनाने वाले मज़- 
दूरों की है। बम्बई में दो समितियां और भी स्थापित की गईं थीं 
किन्तु वे सफल नहीं हुई 

मदरास प्रान्त में लगभग ६० से कुछ ऊपर श्रमतीवी समि- 
तियां हैं, यद समितियां सड़क बनाने का काम, लकड़ी काटने 
का काम, गाड़ी से माल ढोने काम, तथा मिद्रो खोदने का काम 
करती हैं । मदरास प्रान्त के रजिस्ट्रार ने वार्षिक रिपोर्ट में इन 
समितियों का उल्लेख करते हुये लिखा दे कि सरकारी विभाग 
जिला बोडे, तथा म्यूनिश्िपैलटी इन समितियों को प्रोस्साहन नहीं 
देते इस कारण यद्र समितियां ठेकेदारों की प्रतिस्पर्धा में खड़ी 
नहीं हो सकतीं | 


टांबंकोर राज्य में राज्य के प्रोत्साहन तथा सहानुभूति के 
कारण श्रमजीबी समितियां सफलता पूर्वक काय कर रही हें । 
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यदि प्रान्तीय सरकार, ज़िला बोर्ड, और म्यूनिस्पैलटी 
श्रमजीबी समितियों को श्रोत्साइन देने की नीति स्वीकार करलें 
तब यह आन्दोलन सफलता पूर्वक सब प्रान्तों में, चलाया जा 
सकता है । यदि हमारे देश की प्रान्तीय सरकारें इन समितियों 
को आर्थिक सहयता देने लगें तो शीघ्र दी यद्द समितियों ठेके- 
दारों को हटा कर ठेके लेसकती हैं और मजदूर वर्ग की आर्थिक 
उन्नति कर सकती हैं । 


सोलहवां परिच्छेद 
काषि से सम्बन्धित अन्य सप्रीतियां । 


सहकारी सिंचाई समितियां--भारतवर्ष जैसे कृषि 
प्रधान देश में जहां खेती बारी वर्षा पर द्वी अवलम्वित है और 
जहां वर्षा अनिश्चित है, सिंचाई के महत्व को बतलाने की आव- 
श्यकता नहीं है | देखना यह्‌ है कि किसान स्वयं सहकारिता के 
द्वारा किस प्रकार सिंचाई के साधन उपलब्ध कर सकते हैं । 


बंगाल की सिंचाई समितियां-- बंगाल में सिंचाई 
समितियां सफलता पूर्बक कार्य कर रहीं हैं । पश्चिमी बंगाल का 
प्रदेश कुछ नीचा है इस कारण वर्षा का पानी भूमि पर नहीं 
रुकता वरन शीघ्र ही बद जाता है । इस कारण साधारणत: वर्षा 
अच्छी होने पर भी जिस समय थान को पानी की 
अत्यन्त आवश्यकता होती उस समय पानी की कमी होजाती है। 
यही कारण है कि पश्चिमी बंगाक्ष में कमी कभी अकाल पड़ 
जाता है। 


यदि वर्षा के शुरू में जो अत्याधिक जल गिरता है बह सिंचाई 
के लिये रोक लिया जाबे तथा नदियों के द्वार समुद्र में न बह 
जाने दिया जाबे तो यद्द समस्या हल हो सकतो है। इसी उद्देश्य से 
पुराने समय के राजाओं, ज़मीदारों, तथा धनिक बर्ग ने वर्पा के 
के जल को रोक रखने के लिए बांध वनवाये थे | पश्चिमी बंगाल 
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में अनुमान किया जाता है क्रि लगभग पचास हज़ार बांध हैं। 
कालांतर में कई कारणों से सिचाई का यह उत्तम साधन नष्ट हो 
गया अधिकांश बांध मिट्टी से भर गये, ओर ज़मींदार उनमें 
धान की खेती कराने लगे | १६१६ में बांकुरा ज़िले में अकाल 
पड़ा, उस समय अधिकारी वर्ग का इस ओर ध्यान गया और 
इन बांधों को फिर से उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया गया। 

सहकारिता विभाग ने वरदंमान डिबीज़न में सद्कारी सिंचाई 
समितियां स्थापित कीं हैँ जिनका उद्येश्य भरे हुये बांधों और 
तालाबों को फिर से खुदबाना, तथा नये तालाब बनवाना है । 
सिंचाई समिति परिमित दायित्व वाली होती है, प्रत्येक सदस्य 
को अपनी भूमि के अनुपात में ही समिति के हिस्से खरीदने होते 
हैं। समिति के पास निजी एज़ी तो हंती ही है. आवश्यकता 
पड़ने पर सेन्टूल बेंक से ऋण लिया जा सकता है । जब कि बांध 
या तालाब तंयार होजाता द तत्र प्रति एकड़ सिंचाई क्‍या ली 
ज्ञाना चाहिये, यह निश्चय किया जाता है। समिति सदस्यों 
से स्षिचाई को क्रीमत वसूल करके ऋण चुकाती है तथा बांध की 
मरम्मत करवाती रहती है । इस समय बंगाल में लगभग १००० 
सिचाई समितियां काय॑ कर रही हैं। अधिकतर समितियां बांकुरा 
तथा बीर भूमि के जिलों में हैं । इन सिंचाई समितियों के कारण 
लाखों वीघा ज़मीन पर सिंचाई होती है । बंगाल में सिंचाई समि- 
तियों की मांग तेज़ी से बढ़ रही हे । 

बंगाल के अतिरिक्त मद्रास में भी सिंचाई समितियां स्थापित 
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की गईं हैं जो सदस्यों की भूमि की सिंचाई करती हैं । वर्मा 
बिहार, उड़ीसा, संयुक्तप्रान्त तथा मैसूर में भी कतिपय सिंचाई 
समितियां काये कर रही हैं । पंजाब में भी यथेष्ट संख्या में 
सिंचाई समितियां हैं जो नदियों की धाराओं की मिट्टी निकलवा- 
कर उनसे सिंचाई करतो है । 


खेती बारों की उन्नति करने वाली सापितियां-- 
बम्बई प्रान्त में सहकारी तथा कृषि विभाग के उद्योग से ताल्लुक्रा- 
डैबलैपमैन्ट एसोसियेशन नामक संख्था को जन्म दिया गया है । 
१६२२ में यह्‌ संस्थाएं स्थापित की गईं थीं, क्रमश: इनकी संख्या 
बहुत तेज़ी से बढ़ती जारही है । इतके सदस्य सहकारी समि- 
वियों के अतिरिक्त वे व्यक्ति भी होसकते हैं जो निश्चित फीस दें । 
इन संस्थाओं का उद्देश्य यद्द है कि उनके ताललुक़े में खेतो-बारी 
की उन्नति की जाबे, सहकारी समितियों का संगठन किया जावे, 
तथा उनकी देख भाल की जावे। 


यह संस्थाएं कृषि विषयक जानकारी को किसानों में फैलाने 
का प्रयत्न करती हैं, सहकारी समितियों द्वारा अच्छा वीज, 
अच्छा यन्त्र, अच्छी खाद किसानों को देती हैं, पशुओं की नस्ल 
सुधारन का प्रयत्न करती हैं, ग्रह-उद्योग-धन्धों को पुनर्जीबित 
करने का प्रयत्न करती हैं, तथा किसानों के कष्टों की ओर 
अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करतीं हैं । किन्तु अभी तक 
यह संस्थाएं ऊपर लिखे हुए उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकी हैं । 
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ताललुका ऐस्तोशियेशन को सरकार सहायता देती है। प्रारम्भ में 
यह विचार किया गया था कि ताल्जुका ऐसोसियेशन द्वी सहकारी 
साख समितियों की देख भाल करें किन्तु अनुभव से ज्ञात हुआ 
कि वे इस कार्य को नहीं कर सकतीं | 

ताल्लुका ऐसोसियेशन को देख भाल करने के लिये डिवोज़नल 
बोडे स्थापित किये गये हैं। बोड के ६ सदस्य होते हैं। दो सरकारी 
( कृपि विभाग तथा सहकारिता विभाग के कर्मचारी ) तथा चार 
गैर सरकारी, ज्ञिनको कपि विभाग का डायरैक्टर, तथा सहकारी 
विभाग का रजिस्ट्रार मनोनीति करता है। बोर्ड इन संस्थाओं 
के लिये कार्य-क्रम बनाता है, उनके कार्य का निरीक्षण करता है, 
तथा सरकारी सहायता को इन संस्थाओं में बांटता है । 

बस्त्रई के अतिरिक्त मद्रास, बंगाल, वर्मा, तथा मध्यप्रान्त 
में भी खेती-बारी की उन्नति करने वाली समितियां स्थापित की 
गई हैं । यह्‌ समितियां अच्छे यन्त्र, उत्तम जाति का बीज, तथा 
उपयोगी खाद अपने सदस्यों को देती हैं, और कोई कोई समिति 
कृपि विभाग की सहायता से वेज्ञानिक ढंग से खेती करने का 
प्रदर्शन भी करती हैं । 

पंजाब प्रान्त में लगभग सवा सौ समितियां इस ओर कार्य 
कर रही हैं, उनको कुछ सफलता भी मिली है । यद्द समितियां 
अपने सदस्यों को उत्तम बीज बोने, उपयोगी यन्त्रों का उपयोग 
करने, तथा आधुनिक दक्ष से खेती करने के लिये प्रोत्साहित 
करती हैं । इन समितियों को केवल सदस्यों में ही सफलता नहीं 
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मिली है वरन इनके कार्य का प्रभाव गांव के अन्य किसानों पर भी 
पड़ा है | कृषि विभाग इन समितियों को ट्रेंड ओवरसियर दे देते 
हैं, जो वैज्ञानिक ढज्ञ की खेती करने वालों को परामर्श देते हैं। 

बिद्दार उड़ीसा में सैन्दूल बेंक अपने से संबंधित समितियों 
के सदस्यों की खेती-बारी की उन्नति करने का प्रयत्न करते हैं । 
लगभग पचास सैन्‍्ट्ल बेंकों ने कृषि विभाग की सहायता से 
अच्छी खाद, और उत्तम बीज को बेचना प्रारम्भ कर दिया हे । 
यह बैंक प्रदर्शन ( डिमांस्ट्रेशन ) के द्वारा प्रचार कार्य भी करते 
हैं | इस कार्य के लिये, बैंकों ने कामदार नियुक्त किये हैं, जिनको 
कृषि विभाग आधुनिक द्ग की खेती की शिक्षा देकर कार्य करने 
योग्य बना देता है। 

संयुक्त-प्रान्त में इस ओर अधिक काय नहीं हुआ हूँ । 
सहकारी साख समितियों के द्वारा कृपि विभाग के कमचारी 
आधुनिक ढक्न को खेती का प्रचार करते हैं। दो कृषि सुधार 
समितियां भी स्थापित की गई हैं.। 

सहकारी शिक्षा समितियां--यों तो भारतवर्ष में 

शिक्षा का अभाव ही है किन्तु शहरों में तथा बड़े बड़े क्स्त्रों में 
सरकार, म्यूनिस्पेल्टी, डिस्ट्रिक्ट बोड, तथा अन्य गर-सरकारा 
संस्थाओं ने शिक्षा का प्रबन्ध कर दिया है, जिससे कि वच्दां के 
रहने वालों को |अपने बालकों की शिक्षा दिलाने में अधिक 
अ्ड्चन नहीं होती । परन्तु भारतीय प्रामों की ओर से तो मानों 
सब ही उदासीन हैं। हमारे गांवों में शिक्षा और अज्ञान का 
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अखंड साम्राज्य है। शिक्षा के बिना हमारे गांवों का जीवन कितना 
गिरता जा रहा है, यह पाठकों से छिपा हुआ नहीं है। जब 
तक गांवों में शिक्षा का प्रचार नहीं कर दिया जाता तब तक 
गांवों का सुधार होना कठिन है। सहकारिता के द्वारा गांबों में 
शिक्षा का प्रचार किया जा सकता है । क्या द्वी अच्छा हो कि 
यदि सरकार सहकारी शिक्षा समितियों को आर्थिक सद्दायता 
देकर गामीण शिक्षा का कार्य उनको सौंप दे । 

पेजाब की शिक्षा सम्रितियां--पंजाब में दो प्रकार 
की समितियां स्थापित की गई हैं । एक तो प्रौढ़ों के लिये, दूसरी 
बच्चों के लिये। प्रौद़ों की शिक्षा समितियों के सदस्यों को प्रति 
मास फीस देनी पड़ती है, निधनों से फ़रोस नहीं ली जाती, सदस्यों 
को स्कूल में नियमित रूप से दवाजरी देनी पड़तो है। जो मास्टर 
वालकों के स्कूल का शिक्षक होता है उसी को कुछ मासिक 
वेतन देकर रख लिया जांता दै। इस प्रकार के स्कूलों को आगे 
चल कर डिस्ट्रिक्ट बोडे ले लेता है। पंजाब में लगभग १०० 
प्रौढ़ों को शिक्षा देने वाली समितियां कार्य कर रही हैं । सहकारी 
शिक्षा समितियों की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि 
शिक्षक उत्साही हो | देश में इस समय शिक्षित नवयुवक वे में 
भीपण वेकारी फैली हुई है, यदि इस समय सब व्यापी ग्रामीण 
शिक्षा आन्दोलन किया जावे और योग्य शिक्षित नवयुवकों को 
गांवों में शिक्षा काये करने की शिक्षा दी जावे तो सफलता मिल 
सकती है । 


कृषि से संबंधित अन्य समितियां र३े७ 





पञाब में बालका को आनवाये शक्षा दन वाला 
सामातेयां---इन समितियो के सदस्य बालकों के माता पिता 
होते हैं। माता पिता को अपने बालकों को स्कूल में भेजने की 
प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, और प्रति मास कुछ फ़ौस देनी पड़ती 
है जिससे शिक्षक का वेतन दिया जाता है। इस समय पंजाब 
में ढेढ सौ के लगभग समितियां शिक्षा देने का कार्य कर रहीं हैं । 


सयुक्त प्रान्त--संयुक्त प्रान्त में पंजाब की ही भांति 
प्रौढ़ों को शिक्षा देने वाली समितियां स्थापित की गई हैं । इन 
समितियों की संख्या तीस के लगभग है, जिनमें तीन स्त्रियों के 
लिये हैं । संयुक्त प्रान्त में इन स्कूलों का उपयोग प्रचार कार्य के 
लिये खूब हो रहा है, ऋषि, स्वास्थ, तथा शिक्षा विभाग के कर्म- 
चारी इन स्कूलों में जाकर गांव वालों को उपयोगी बाते 
बतलाते हैं । अब यह्‌ प्रयत्न किया जा रद्दा है कि शिक्षकों की 
पत्नियों को शिक्षा देकर उन्हें स्त्रियों की शिक्षा का काये सौंपा जावे | 


बिहार उड़ीसा--बिद्दार उड्डीसा में साख समितियों ने 
गांवों में पाठशालायें स्थापित करके शिक्षा को खूब प्रोत्साहन 
दिया है। प्रति वर्ष यथेष्ट संख्या में पाठशालायें स्थापित की जाती 
हैं। सैन्टल बैंक भी इन पाठशालाओं को प्रति बे यथेष्ट आर्थिक 
सहायता देते हैं | खेद का विषय है कि डिस्ट्रिक्ट बोड अभी तब, 
इन पाठशालाओं को परियाप्त सहायता नहीं दे रहे हैं। कुछ बेंक 
पाठशाला की इमारत के लिये भी आर्थिक सहायता देते हैं । दे। 
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स्थानों में समितियों के सदस्यों ने पाटशाला के लिये भूमि दान 
दें दी है। 

बेगाल--बंगाल में बहुत सी समितियां गांव की शिक्षा 
का आयोजन करती हैं, और रात्रि पाठशालायें भी चलाती 
हैं । बंगाल में गांजा उत्पन्न करने वालों की समिति, तथा कविवर 
रवीन्द्र नाथ ठाकुर की विश्व-भारती का कार्य विशेष उल्लेख 
नीय है 


बम्बई--बम्बई में समितियां पाठशालाओं को आर्थिक 
सहायता देती हैं। धारवार जिले में सहकारी शिक्षा समितियां 
भी स्थापित को गई हैं । 

काहमीर--काश्मीर में कुछ अनिवाय्य सहकारी शिक्षा 
समितियां स्थापित की गई हैं, जिनके सदस्यों को अपने बालकों 
को अनिवार्य शिक्षा दिलाने की प्रतिज्ञा लेनी होती है। प्रौढ़ों के 
लिये भी समितियां स्थापित की जा रही हैं | सहकारिता विभाग 
भविष्य में शिक्षा विभाग की सहायता से अधिकाधिक समितियां 
स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है। 


सहकारी बीमा समितियां--अनन्‍्य देशों में मनुष्यों 
तथा पशुओं का जीवन बीमा करने के लिये भी सहकारी बीमा 
समितियां स्थापित की गई हैं | भारतत्रप में पशुओं का जीवन 
बीमा करने वाली समितियों की वहुत आवश्यकता है. । क्योंकि 
इस देश की अधिकांश जनसंख्या खेती करती है । ग़रीब 


क्‍ 


क्‍ 


।क्‍ 
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किसान की अगर कोई क्रीमतो चीज़ होती है तो वह गाय, बेल, 


तथा भेंस ही हैं । पशुओं की बीमारियां इस देश में इतनी 
अधिक हैं. कि प्रति वर्ष लाखों पशुओं की इन बीमारियों के 
कारण रुत्यु दो जाती दै। ररीव किसान को कर्ज लेकर ब्रैल 
खरीदने पड़ते हैं, इस कारण पशु बीमा समितियां किसान को 
इस जोखिम से बचाने के लिये ज़रूरी हैं । पंजाब तथा वर्मा में, 
कुछ पशु वीमा समितियां स्थापित भी की गई किन्तु उनको 
अधिक सफलता नहीं मिली | कारण यह है कि पशुओं की रूत्यु 
संख्या सम्बन्धी आंकड़े जब तक ठीक ठीक मालूम न हों तत्र 
तक यह दहिसाव नहीं लगाया जा सकता कि अमुक उम्र के 
पशुओं का बीमा करने में कितनी जोखिम उठानी पड़ेगी। 


हां मनुष्यों का जीवन ब्रीमा बिना किसी कठिनाई के सह- 


.कारी बीमा समितियां कर सकती हैं और अन्य बीमा कम्पनियों 


की प्रतिस्पर्धा में सफल भी ही सकतीं हैं । क्‍योंकि सहकारी 
जीवन बीमा समितियों का खर्चा कम होता है । बम्बई प्रान्त में 
एक सहकारी जीवन बीमा समिति स्थापित की गई है जो सफलता 
पूवेक कार्य कर रही है । किन्तु अन्य प्रान्तों में इस ओर ध्यान 
नहीं दिया गया । जब कि बीमा का कारबार देश में तेज्ञी से 
बढ़ रहा है, तब्र बीमा सहकारी समितियों की आवश्यकता और 


भी बढ़ जाती है । 


सत्तरहवा परिच्छेद 
उत्पादक पधहकारी समितियां । 


भारतवर्ष में उत्पादक सहकारी समितियों का अभी श्रोगणेश 
ही समझना चाहिये। सहकारिता विभाग का ध्यान इस ओर 
विशेष रूप से नहीं गया है । इसका मुख्य कारण यह हे कि 
अभी तक सहकारिता आन्दोलन किसान की आवश्यकताओं 
को पूरा करने में ही लगा रहा है। इस कारण गृह उद्योग धंधों 
की ओर विशेष ध्यान नहीं गया | किन्तु आज हमारे कारीगरों 
की ( जो कि ग्रृह-उद्योग-धन्धों में लगे हुए हैं ) उतनी ही शोच- 
नीय दशा हो रही है जितनी कि हमारे किसानों की। ग्रह-उद्योग 
धन्धों को एक तो बड़े बड़े कारखानों की प्रतिद्वन्द्ता करनी पड़ती 
है दूधरे कारीगर व्यापारियों के ऋणी होने के कारण उनके . 
चंगुल में फंसे रहते हैं । अस्तु, उनको दशा अत्यन्त शोचनीय दो 
रहो है और क्रमशः ग्रह-उद्योग-धन्धे नष्ट होते जारहे हैं । यदि 
हम देश के इन धन्धों को अनिवाय मृत्यु से बचाना चाहते हैं तो 
इमें उनकी रक्षा के ज्ञिये सहकारिता आन्दोलन की शरण में जाना 
ड्रोगा । तभो ग्रह-उद्योग-धन्धे पनप सकेंगे तथा कारीगरों के 
दिन फिरेंगे। 

ग्रह-उद्योग-धन्धों में लगे हुए कारीगरों की दशा कितनी 
गिरी हुई है इसका एक उदाहरण यद्दां दिया जाता है। पंजाब में 
जुलाहों की कहीं कहीं वस्तियां बसी हुई हैं । यह जुलाहे 
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कारखानेदार अथवा कपड़े के व्यवसायी के चिरदास होते हैं । कार- 
खानेदार इन जुलाहों को कुछ रुपया पेशगी दे देता है जिसे बाक़ो 
कहते हैं । जुलाहे से शर्त यह की जाती है कि वह केवल कारखाने- 
दार को ही तैयार माल बेचेगा । जुलाद्या कारखानेदार से ही सूत 
उधार ले जाता है और उसकी आज्ञानुसार द्वी कपड़ा तेयार 
करके उसी के हाथ कपड़ा बेचता है । कारखानेदार सूत 
का अधिक मूल्य लगाता है और कम से कम बुनवाई देता 
है। अ्रस्तु, निधन जुलाद्यों को बहुत कम मजदूरी मिलती है 
ओर वे कारखानेदार के चिरदास बने रहते हैं । यद्दी द्याल और 
सब धन्धों का है । 

गृह-उद्योग-धन्धे दो प्रकार के होते हैं, एक तो वह धन्धे कि 
जिनमें लगे हुए मनुष्य केवल उसी पर निभेर रहते हैं और बढ़ी 
उनका मुख्य पेशा होता है, दूसरे वह धन्धे कि जिनको किसान 
खेतो-बारी से अवकाश पाने पर करता है । खेतो उसका मुख्य 
धंधा होता है और गौण रूप से अपने अवकाश का उपयोग 
करने के लिये वह और कोई धन्धा कर लेता है। यह तो किसी 
से छिपा हुआ नहीं है कि भारतीय किसान अत्यन्त निर्धन है, 
इस कारण ग्रमीण धंधे आवश्यक हैं । 

बांत यह है कि भारतवर्ष में लगभग ७६ प्रति शत जन संख्या 
केवल खेती बारी पर निभेर है । ग्रह-उद्योग-धन्धों के नष्ट हो 
जाने के कारण उनमें लगी हुई जनसंख्या खेती-बरारी की ओर 
चली आई । खेतो के योग्य भूमि कम है और खेती करने वालों 
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की जनसंख्या पिछले ८० वर्षों में लगातार बढ़ती गई इस कारण 
किसानों के पास इतनी कम भूमि रद गई है कि उस भूमि पर 
इतनी पैदावार नहीं द्वोती कि वे अपने कुद्ुम्ब्र का भली भांवि 
भरण पोषण कर सकें। खेती बारी मौसमी धंधा है, यदि 
किसान के पास यथेष्ट भूमि दो, तो भी वर्ष के कुछ महीनों 
में वह अवश्य बेकार रहेगा क्योंकि उन रिनों खेतों पर कु काम 
नहीं होता । भारतवर्ष में क्रिसान वर्ष में चार महीने बेकार 
रहता है और कहीं कीं तो इस अनिवार्य बेकारी का समय ६ महीने 
तक होता है । जब भारतीय किसान की औसद देनिक आय दो 
आने से अधिक नहीं है तत्र यदि वह अपने अवक्राश के समय 
को और किसी धंधे में लगा कर अपनी थोड़ीसो आय को 
बढ़ा सके तो यह धंधे निर्धन किसान के आर्थिक उद्धार का 
कारण वन सकते हैं । आज भारतवर्ष को ग्रामीय-उद्योग-धंधों 
को जितनी आवश्यकता है उतनी अन्य क्रिसी भी देश को नहीं 
है । किन्तु यह धंधे तभो पनप सकते हैं जब कि इनका संगठन 
सहकारिता के सिद्धातों के अनुसार हों । 

किसानों के लिये निम्न लिखित उपयोगी धन्धे हैं-घी, दूध का 
धंधा, मुर्गी पालने का धंधा, शहद की मक्खियां पालने का धंधा, 
भेड़ पालने का घंवा, रेशम के कीड़ों को पालने का धंधा, 
गुड़ बनाना, धान ( चावल ) साफ़ करना, रुई ओटना, सूत 
कातना, तेल निकालना, रस्सी बंटना, डलिया बनाना, चटाई 
बनाना, तथा चटाई तैयार करना इत्यादि । 
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इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे धंधे भी हैं जो किसानों के लिए तो 
उपयोगी नहीं हैं किन्तु जिनमें कारीगर लगे हुये हैं । भाग्यवश 
कुछ ऐसे ग्रह-उद्योग-धन्धे नष्ट होने से बचगये हैं, यद्यपि असंग- 
ठित होने के कारण उनकी द्शा अत्यन्त शोचनीय है। उनमें निम्न 
लिखित धंधे मुख्य हैं । 


सूती, ऊनी, तथा रेशमी कपड़े बुनने का धंधा, दरी, तथा 
कालीन बनाने का धंधा, छींट तथा अन्य प्रकार की छपाई तथा 
रंगाई का धंधा, फूल, पीतल, तांबे, तथा लोद्दे के बतंन, खिलौने, 
तथा मूर्तियां बनाने का धंधा, ज़री तथा काढ़ने का धंघा, सोने, 
चांदी के जोबर बनाने का धंधा, लकड़ी का सामान बनाने का 
धंधा, मिट्टों के बतेन तथा खिलौने वनाने का धंधा, तथा चमड़े की 
वस्तुएं बनाने का धंधा, इत्यादि । 

भारतवर्ष में इस समय यग्रह-उद्योग-धंधे असंगठित दशा में 
हैं, अस्तु, वे पनप नहीं रहे हैं । उनमें लगे हुए कारीगर अत्यन्त 
दीन अवस्था में रहकर अपना उदर पालन कर रहे हैं । धंधों की 
दीन अवस्था के तीन मुख्य कारण हैं । ( ! ) पूँजी का अभाव । 
कारोगर को पँजी उधार लेनी पड़ती है, महाजन तथा व्यवसायी 
ऋण तो देते हैं किंतु सूद इतना अधिक लेते हैं कि बिचारे कारीगर 
को धंधे से कुछ लाभ हो हो नहीं सकता । (२) कच्चा माल 
खारीदने तथा तैयार माल बेचने को कठिनाई । माल खारीदने 
तथा बेचने की भी कला द्वै जिससे निर्थन कारीगर नितान्त अनि 
भिज्ञ है। बात यह है कि यह कारीगर थोड़ी मात्रा में कच्चा 
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माल खरीदते हैं वह भी अधिकतर उधार, इस कारण उन्हें कच्चे 
माल का अधिक मूल्य देना पड़ता है, ऊिर भी माल अच्छा नहीं 
मिलता । तैयार माल के बेचने में तो कारीगर को अत्यन्त कठि- 
नाई होती है। वह थोड़ी मात्रा में माल तैयार करता है इस कारण 
बह आधुनिक ढंग से बेच नहीं सकता । ओऔद्योगिक उन्नति के 
युग में माल के लिये बाज़ार में मांग पैदा करनी पड़ती है, केवल 
माल तैयार करने से कुद्ध नहीं होता । माल की बाज़ार में खपत 
करने के लिए विज्ञापनबाज़ी करनी होती है , एजेन्ट तथा कन- 
वेसर भेजने पड़ते हैं, माल का प्रदशनियों, तथा दूकानों में 
प्रदर्शन करना पड़ता हे । किसान यह सत्र कुछ नहीं कर सकता 
क्योंकि बह थोड़ी मात्रा में माल तैयार करता है और वह इस 
कला को जानता भी नहीं । 








तीसरी कठिनाई जो कि इन धन्धों की उन्नति में बाधक होती 
है बह है संगठन काअभाव | कारीगर पुराने ढंग से पुरानी डिज्ञाइन 
का माल तैयार करता है । जनता की रुचि बदलती रहती है 
किन्तु अशिक्षित कारीगर को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं होता, 
यदि वह जान भी जाता है कि जनता कौनसी वस्तु मांगती 
है तो उसे नवीन वस्तु के तैयार करने की शिक्षा देने बाला कोई 
नहीं होता । वुनकर को ही ले लीजिये। नई डिज़ाइन के कपड़े बह्‌ 
तेयार नहीं कर सकता । आधुनिक समय में जब कि फ़ैशन शीघ्रता 
पूवंक बदलता रहता है वुनकर कभी अपने धन्धे की उन्नति नहीं 
कर सकता जब तक कि वह जनता की रुचि के अनुसार 
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बढ़िया डिज़ाइन तैयार नहीं करेगा । अस्तु कारीगर को परामश 
तथा नवीन प्रणाली से माल तैयार करने की शिक्षा देने 
के लिये एक संगठन की आवश्यकता है । 

भारतीय औद्योगिक कमीशन ने प्रान्तों में ग्ृह-उद्योंग-घन्धों 
को प्रोत्साहन देने के लिये तथा मिलों और कारखानों की उन्नति 
के लिये औद्योगिक विभाग स्थापित करने की सलाह दी थी। 
यय्पि प्रत्येक प्रान्त में औद्योगिक विभाग स्थापित दो गये किन्तु 
अभी तक वे ग्रृह-उद्योग-धन्धों की उन्नति के लिये कुछ भी नहीं 
नहीं कर सके । हां पंजाब, मद्रास, विद्वार, उड़ीसा, तथा मैसूर 
में इस आशय के एक्ट अवश्य पास किये गये हैं कि जो प्रान्तीय 
सरकारों को उद्योग-धन्धों की सहायता करने का अधिकार देते 
हैं। अ्रभो इस दिशा में अधिक कुछ नहीं दो सका दे। 

सहकारी उत्पादक समितियां--यदि ग्रह-उद्योग-घंधों 

का संगठन सहकारी समितियों के द्वारा किया जावे तो यह सब 
कठिनाइयां दूर की जा सकतीं हैं । उत्पादक सहकारी समितियां 
प्रत्येक धन्धे में लगे हुये कारीगरों का संगठन करेंगी । एक 
समिति एक ही धन्धे का संगठन कर सकेगी | समिति परिमित- 
दायित्व वाली होगी । प्रत्येक सदस्य समिति का हिस्सा खरीदेगा। 
समिति डिवाज़िट भी स्वीकार करेगी, तथा सैन्ट्ल बैंकों से पूँजी उधार 
लेगी। हिस्सा-पेंजी, डिपाज्िट, तथा ऋण, समिति की काय 
शील पज्नी होगी । केवल सदस्यों को साख दने का प्रबंध कर दन 
से ही समिति उनकी अवस्था को नहीं सुधार सकती | समिति 
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को वे सब्र कार्य करने होंगे जो कि व्यवसायी करता है। व्यव- 
सायी कारीगर को ऋण देता है, कच्चा माल वेचता है, तथा तैयार 
माल खरीदता है । यदि समिति केबल साख का ही प्रबंध करके 
रह जायगी तो कारीगर कच्चा माल खरीदने, तथा तैयार माल 
बेचने में लूटा जाबेगा और जो कुछ उसे कम सूद देने के कारण 
लाभ हुआ वह व्यवसायी की भेंट हो जावेगा । यदि उत्पादक 
समितियां वास्तव में कारीगर की आर्थिक उन्नति करना चाहती 
हैं. तो उन्हें वयवसायी को क्षेत्र से बिलकुल द्वी हटाना द्वोगा, 
अर्थात्‌ उसके सब कार्य अपने हाथ में लेने होंगे । भारतब्ष में 
एक तो उत्पादक सहकारी समितियां वहुत कम हैं, दूसरे इन 
समितियों ने यह भूल की कि वे केवल साख का ही प्रवंध कर के 
गह्‌ गईं। सदस्यों के लिये कच्चे माल को खरीदने तथा तैयार 
माल बेचने का कोई प्रबंध नहीं किया । फल यह हुआ कि यह 
समितियां असफल हो गईं। 

जब तक कि उत्पादक सदकारी समितियां सदस्यों के लिये 
उचित मूल्य पर कच्चा माल खरीदने का, तथा तैयार माल बेचने 
का प्रबंध नहीं करतीं ठव तक ग्रह-उद्योग धन्धे पनप नहीं सकते । 
किन्तु इतने से ही धन्धे का संगठन पूर्ण नहीं हो सकता। समिति 
को कारीगरों को आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से वस्तुयें तैयार करने 
की शिक्षा दिलानी होगी और उत्तम ओज़ारों तथा यन्त्रों का 
प्रचार करना होगा । 

यह सब कार्य केबल सहकारी समिति सफलतापूबक नहीं कर 
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सकती | क्योंकि तैयार माल के बेचने के लिये विज्ञापन देते, 
बाज़ार का अध्ययन करने, एज़ेन्ट तथा कतबैसर भेजने, तथा 
प्रदर्शनियों का आयोजन करने की आवश्यकता द्वोती है । जो कि 
एक समिति की शक्ति के बाहर की वात है | अस्तु, समितियों को 
एक यूनियन में अपने को संगठित कर लेना आवश्यक है । 
यूनियन कुछ कमंचारी रखकर यह सत्र कार्य करेगी। उदाहरण 
के लिये यदि बुनकरों की एक यूनियन स्थापित की जाबे तो 
यूनियन बुनाई कला को जानने वाले कुछ ऐसे विशेषज्ञ नौकर 
रक्‍खेगी कि जो घृम घूम कर कुछ समय प्रत्येक समिति के 
सदस्यों को नई डिज़ाइन का कपड़ा तैयार करना, अच्छे करे 
के लाभ, तथा अन्य आवश्यक खुधारों की शिक्षा देंगे । 
यूनियन विज्ञापन के द्वारा समितियों के कपड़े का प्रचार करेगी, 
भिन्न भिन्न स्थानों पर स्टोर स्थापित करके कड़े को बेचने का 
प्रवन्ध करेगी तथा एजेन्ट और कनबैसर रक्खेगी । यूनियन 
बाज़ार का अध्ययन करके समितियों को यद्‌ सूचना दिया करेगी 
कि किस प्रकार के कपड़े की बाज़ार में अधिक मांग है । 
समितियां उसी प्रकार के कपड़े को सदस्यों से तैयार कराया 
करेंगी । यूनियन प्रति वर्ष प्रदर्शनी का आयोजन करेगी । इससे 
दो लाभ होंगे, एक तो उस क्षेत्र के कारीगर एक दूसरे के काम 
को देख सकेंगे और प्रतिस्पर्धा की भावना से अपनी उन्नति करेंगे, 
दूसरे माल का प्रचार होगा । समिति, कचा मात व्यापारियों से 


न खरीद कर, वरन उत्पन्न करने वालों से खरीदकर सदस्यों का 
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देगी । सदस्यों को कच्चा माल उचित मूल्य पर भिलेगा। तैयार 
साल सदस्य समिति को दे जावेगा । समिति कुछ रुपया उसी 
समय सदस्य को देगी । बाक़ी का माल बिकने पर चुकाया जावेगा । 
समिति प्रति शत कुछ कमीशन लेगी । वर्ष के अन्त में जो लाभ 
होगा बह सदस्यों में उस अनुपात से बांट दिया जावेगा कि जिस 
अनुपात में वे समिति के पास तेयार माल बेचने लाबेंगे । इस 
प्रकार उत्पादक सहकारी समितियां ग्रृह-उद्योग-घन्धो का संगठन 
कर सकती हैं। यदि दम चाहते हैं कि ग्रामीय-उद्योग-घन्धों तथा 
गृह-उद्योग धन्धे पनपें तो हमें उत्पादक सहकारी समितियां 
स्थापित करनी होंगी। योरोप में इस प्रकार की समितियां 
अत्यन्त सफलतापुबंक काये कर रही हैं । 

बुनकर समितियां--भारतवर्ष में बुनाई का धन्धा 
अत्यन्त प्राचीन हैं। किसी समय हमारे बुनकरों की ख्याति 
संसार भर में फेली हुई थी और भारतवर्ष में बना हुआ कपड़ा 
संसार की अलभ्य वस्तु समझी जाती थी। किन्तु राजनैतिक 
पतन के साथ ही हमारे धन्धों का भी पतन हो गया और सस्ते 
बिलायती मिलों में बने हुए कपड़ों ने तो इस धन्धे की कमर 
ही तोड़ दी | किन्तु इस गये गुजरे ज़माने में भी बुनाई का धन्धा 
जीवित है। अथेशाखज्ञों की सम्मति है कि इस ग्रह-उद्योग धन्धे 
ते ऐसी प्रतिकूल अवस्था में भी आश्चर्यजनक जीविन शक्ति का 
प्रद्शन किया है, इससे यह ज्ञात होता है कि यदि इस थन्धे का 
ठीक प्रकार से संगठन किया जाबे तो यह मिलों की प्रतिद्वंदता 
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में टिक सकता है। करघों द्वारा बुनाई के धन्धे की महत्ता तो 
इसी से प्रकट है कि वर्ष भर में भारतत्रप में जितने कपड़े की 
खपत होती है उसका ४० प्रति शत भारतीय मिलें तैयार करती 
हैं, ३५ प्रति शत॒ विदेशों से आता है, और २४ प्रति शत करों 
पर तैयार होता है । 


अनुमान किया जाता है कि भारतवर्ष में लगभग एक करोड़ 
बुनकर इस धन्धे में लगे हुए हैं। इसमें रेशमी कपड़ा, ऊनी 
कपड़ा तैयार करने वाक्ते, तथा दरी और कम्बल तैयार करने 
वाले सभी सम्मिलित हैं । अस्तु, यह स्व्राभाविक था कि पहले 
बुनकर सहकारी समितियां स्थापित की जातीं । भारतवर्ष के 
प्रत्येक प्रान्त में वुनकर सहकारी समितियां स्थापित की गई हैं । 
बुनकर सहकारी समितियों की संख्या भिन्न भिन्न प्रान्तों 
में ५० से १०० तक है; किन्तु किसी किसी प्रान्त में इससे 
भी अधिक समितियां स्थापित करदी गई हैं । पंजाब में लगभग 
२०० समितियां कार्य कर री हैं। किन्तु इन समितियों को 
सफलता नहीं मिली । इसका कारण यह है कि बहुत कम स्थानों 
पर समितियां व्यवसायियों को हटा सकी हैं । अब कुछ स्थानों में 
विशेषकर पंजाब में यह प्रयत्न हो रहा है कि समितियों को 
यूनियन में संगठित किया जाबे, तैयार माल्र बेचने का 
आयोजन किया जाबे, कारीगरों को औद्योगिक शिक्षा देने का 
प्रबन्ध किया जावे, और तैयार माल को बेचने का आयोजन हो । 
तब यह समितियां अपने उद्देश्य में सफल द्वो सकती हैं। 
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बुनकर समितियों के अतिरिक्त कुछ फुटकर उत्पादक 
समितियां मी स्थापित की गई हैं । किन्तु यह संख्या में कम हैं। 
प्रत्येक प्रान्त में एक या दो चमारों, बढ़इयों, खिलौने बनाने 
वालों, तथा लकड़ी पर खुदाई का काम करने वालों की समितियां 
स्थापित करदी गई हैं। बंगाल में ६५ समितियां रेशम तैयार 
करने वालों की हैं। इसके अतिरिक्त मैसूर, काशमीर, तथा मद्‌- 
रास में भी रेशमी कपड़ा तैयार करने वालों को कुछ समितियां हैं। 


अभी तक उत्पादक सहकारी समितियों को सफलता नहीं 
मिली है और न यह आन्दोलन फैल ही रहा है। जब तक ऊपर 
लिखे अनुसार इन समितियों का पूर्ण संगठन नहीं द्योता तथा 
सरकारी औद्योगिक विभाग इन समितियों को सहायता नहीं 
देता तब तक सफलता मिलना कठिन है। औद्योगिक विभाग 
औद्योगिक परामश तथा पूँजी देकर इन समितियों की सद्दायता 
कर संकता है। विना राज्य की सहायता के हमारे ग्रह-उद्योग- 
धन्धों का उद्धार होना कठिन है। यदि औद्योगिक विभाग के 
द्रारा सरकार इन धम्धों को पूँजी न देना चाहे तो औद्योगिक 
बेंक खोले जाबें, और उनके द्वारा इन धंधों को सहायता दीजावे। 


अगरहवां परिच्छेद 
उपभोक्ता स्टोसे तथा ग्ृह-निर्माण समितियां 

मनुष्य समाज का प्रत्येक सदस्य उपभोक्ता है। प्रत्येक मनुष्य 
को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है इस 
कारण प्रत्येक सनुष्य को कुछ न कुछ वस्तुओं का उपभोग करना 
होता है । यदि देखा जावे तो उत्पादन करने वाले, तथा उपभोग 
करने वालों का घनिष्ट संबंध है । एक वर्ग दूसरे वर्ग पर निर्भर 
है, किन्तु उत्पादन करने वालों तथा उपभोग करने वालों के बोच 
में इतने दलाल हैं कि वे एक दूसरे से बहुत दूर पड़ जाते हैं । 
दलाल ( अर्थात्‌ व्यापारी ) जो मूल्य उत्पादकों को देते हैं. उससे 
बहुत अधिक उपभाक्ताओं से वसूल करते हैं । यद्दी नहीं कि 
उपभोक्ताओं को वस्तुओं का मूल्य अधिक देना पड़ता हैँ, वरन 
वस्तुओं में मिलाबट द्वोती है तथा वे अच्छी नहीं द्ोतीं | सहकारी 
स्टोसे दलालों को अपने स्थान से हटा कर उपभोक्ताओं को 
उचित मूल्य पर वस्तुओं के देन में सफल हुए हैं । 

सब प्रथम इंगलेंड में राचडेल नामक स्थान के बुनकरों न 
अपनी आवश्यक वस्तुएँ खरीदने के लिये सहकारी स्टोसे चलाया 
था। इस कारण इन बनकरों को द्वी इस आन्दोलन का सूत्रधार 
माना जाता है। संसार को उपभोक्ता सहकारी स्टोस जंसी 
उपयोगी संस्था देने वाले इन बुनकरों का इतिहास अत्यन्त 
आकषक है । 

सन्‌ १८४४ ईसवी में राचडेल के अट्टाइस फ़लालैन बुनने 
वाले वुनकरों ने जो कि अत्यन्त निधन थे,किन्तु जिनमें विश्वास- 
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घैये, साहस, बुद्धिमत्ता कूट कूट कर भरी थी, एक दृकान खोली । 
इन वुनकरों के पास केवल २८ पौंड पूँजी थी, किन्तु उनमें उत्साह 
बहुत था जिसके कारण वे सफल हो गये । 

इसके पूब राबट ओबन के नेत्रत्व में कुछ स्टोस खुले थे 
किन्तु वे सब ही असफल हुए। कारण यह था कि यह स्टोसे 
बस्तुएं उधार देते थे और उनका मूल्य बाज़ार से कम रखते 
में | राचडेल के बुनकरों ने इस पद्धति को बदल दिया। उन्होंने 
वस्तुओं को बाज़ार भाव पर बेचना प्रारम्भ किया। और वर्ष 
के अन्त में खचे काट कर जो लाभ होता उसको सदस्यों में 
उनकी खरीद के अनुपात में बांट देते थे | स्टोर्स वस्तुएं उधार 
नहीं वेच सकता था। 

उन २८ बुनकरों ने एक हिस्से का मूल्य एक पौंड रक्खा। 
२ पेंस प्रति सप्ताह किश्त क्ञेकर पूँजी इकट्ठी की, और आरम्भ 
में केवल पांच वस्तुओं को वेचने का प्रवन्ध किया । वे थीं मक्खन, 
शक्कर, ओट (अनाज) का आटा, मोमबत्ती, तथा गेंहूँ का आटा । 
स्टोसे सौदा उधार नहीं देता था, किन्तु वस्तुएं शुद्ध तथा वौल में 
पूरी होती थीं। यदि कभी स्टो्स को अधिक पूँजी की आवश्यकता 
होती तो किसी सदस्य से निश्चित सूद की दर पर उधार ले ली 
जाती | प्रत्येक सदस्य को एक बोट थी। एक तिहाई लाभ, सुरक्षित 
कोप में रक्खा जाता था, एक तिहाई सदस्यों को बांट दिया जाता 
था, ओर एक तिहाई शिक्षा पर व्यय कर दिया जाता था । सदस्यों 
को उत्साद्वित किया जाता था कि वे अपने लाभ का हिस्सा स्टोसे 
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में जमा कर दें, इस प्रकार स्टोर की पेजी बढ़ती गई। सदस्यों 
की जमा, और हिस्सा पेंजी पर निश्चित सूद दिया जाता है । 

राचडेल के बुनकरों ने अपने स्टोर का प्रबन्ध ऐसा अच्च्रा 
किया कि शीघ्र ही नये सदस्य बनने लगे तथा स्टोर की उन्नति 
होने लगी | क्रमशः स्टोर सत्र आवश्यक वस्तुएं सदस्यों को देने 
लगा तथा बिक्री बढ़ने लगी। जब बुनकरों ने देखा कि बिक्री 
बहुत होने लगी तब उन्होंने वस्तुओं को उत्पन्न करना शुरू किया। 
आरम्भ में स्टोर ने जूते बनाने तथा कपड़े सीने के विभाग 
खोले और क्रमश: उत्पादन कार्य बढ़ता ही गया। राचडेल स्टोर 
की आशातीत सफलता देखकर उत्तर इल्जलैड में शीघ्र ही बहुत 
से स्टोस खुल गये । 

इन स्टोस की सफलता देखकर फुटकर विक्रेता चोंके और 
उन्होंने इनका विरोध करना शुरू किया। जब फुटकर विक्रेता 
विरोध में सफल न हुए तब उन्होंने थोक व्यापिरियों पर यह्‌ 
जोर डाला कि बेसस्‍्टोर्स को वस्तुएं अधिक मूल्य पर दें। 
अब सहकारी स्टोले के सामने एक नई समस्या उपस्थित हुई 
इस समस्या को हल करने के लिये इद्ललंड तथा स्काटलंड के 
स्टोसे ने दो होल-सेल-सोसाइटी स्थापित कीं। हो ज्-सेल-सो सायटी 
थोक व्यापारियों से माल न लेकर सीधे मिलों ओर कारखानों 
से माल खरीदकर अपने सदस्य स्टोस को बेचने लगीं। इस 
प्रकार थोक व्यापारियों को भी सहकारी आन्दोलन ने अपने 
स्थान से हटा दिया और उनके लाभ को उपभोक्ताओं के लिये 
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सुरक्षित कर लिया। इसके उपरांत इड्नलेड तथा स्काटलेंड के 
स्टोसे ने मिल कर सहकारी यूनियन की स्थापना की। इस 
यूनियन का मुख्य कार्य विज्ञापन, प्रचार शिक्षा, तथा 
आन्दोलन की देख रेख करना है | 

क्रमशः आन्दोलन तीत्र गति से बढ़ता गया और स्टोस की 
संख्या बढ़ती ही गई। तब होल-सेल-सोसायटियों ने उत्पादन 
कार्य भी अपने हाथ में ले लिया । 

१८७३ में इंगलेंड की द्ोल-सेल-सोसायटी ने उत्पादन कार्य 
करने का निश्चय किया । उसी वर्ष सोसायटी ने मैनचेस्टर थ्थिति 
त्रिस्कुट तथा अन्य प्रकार की मिठाई बनाने का कारखाना 
खरीद लिया, कुछ समय के उपरांत एक बूट फेक्टरी खोली गई। 
क्रमशः उत्पादनकार्य उन्नति करता गया तथा दो बूट-फैक्टरियां 
और खोली गईं | इसके उपरांत साबुन, मुरब्बे, मोमबत्ती, कपड़े 
धोने का पाउडर, फ्लैनल, मोज़े, वनियन, फर्नीचर, कपड़े, वुरुश, 
तम्बाकू, सिगरेट, आटा, छापेखाने, लोहे, टिन, तेल, तथा अन्य 
आवश्यक वस्तुएं बनाने के कारखाने खोले गये । यही नहीं होल- 
सेल सोसायटी ने १६२७ में एक कोयले की खान भी खरीद ली। 





१८७६ में होल-सेल-सोसायटी ने अपनी वस्तुओं को लाने तथा 
लेजाने के लिये जहाज़ खरीदे । किन्तु द्वालद्दी में दो जहाज़ों को 
लोड़कर और सब जहाज़ बेच दिये गये। होल-सेल-सोसायटी ने 
इंगलेंड में अनाज, तरकारी तथा फल उत्पन्न करने के लिये फ़ार्स 
खारीद लिये हैं । 
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गेंहूँ उत्पन्न करने के लिये सोसायटी ने कनाडा में दस दृज़ार एकड़ 
से अधिक का एक फ़ाम खरीदा है। पश्चिम अफोका में भी भूमि 
खुरीद ली गई है। होल-सेल-सोसायटी ने जीवन, अग्नि, दुर्घटना, 
तथा अन्य प्रकार का बीमा करना आरम्भ कर दिया है। इस 
कार्य के लिये स्क्राटलेंड तथा इंगलैंड होल-सेल-सोसायटियों ने 
एक सम्मिलित विभाग खोल दिया है । 

इश्ललैंड की होल सेल सोसायटो, बेंकिंग, ग्रद-निर्माण, 
पत्रिका प्रकाशन, तथा बीमारों के लिये स्वास्थ्य-ग्रह्‌ बनाने का 
कार्य भी करती है । 

स्काटलैंड होल सेल सोसायटी ने भी अपने सदस्यों के लिये 
आवश्यक बस्तुयें बनाने के लिये कारखाने चलाये हैं, तथा भूमि 
मोल ले कर खेती-बारी करना आरम्भ किया है । 

इन दोनों सोसतायटियों ने कुछ कार्य सम्मिलित रूप से किये 
हैं। इन दोनों सोसायटियों ने ल्यूटन में कोको का एक कारखाना 
खोला है। 

होल सेल सोसायटी के सदस्य-स्टोसं, सोसायटी के हिस्से 
करीदते हैं । जिस स्टोर्स के जितने सदस्य होते हैं उसी के अनु 
पात में स्टोस को हिस्से खरीदने पड़ते हैं | केवल स्टोस ही इसके 
सदस्य बन सकते हैं | स्टोस को माल बाज़ार के थोक भाव से 
बेचा जाता है । बार्पिक लाभ स्टोसे में उनकी खरीद के अनुपात 
में बांट दिया जाता दै। होल सेल सोसायटी ने सदस्य स्टोस की 
सुविधा के लिये शाखायें खोल दी हैं, तथा प्रत्येक प्रमुख व्यापा- 
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( 


मण्डी में वस्तुओं को खरीदने के लिये एजेंसियां स्थापित 
करदी हैं । 

होल सेल सोसायटियों के कारखानों में मज़दूरों की दशा 
साधारण कारखानों से अच्छी है, और उनको मज़दूरी भी कुछ 
अधिक मिलती है । काम करने के घन्टे भी कुछ कम होते हैं, 
तथा उनके स्वास्थ्य तथा आमोद प्रमोद का ग्रवंध किया जाता है । 
प्रत्येक मजदूर को वर्ष में दो सप्ताह की वेतन सह्दित छुट्टी मिलती 
है । मजदूरों के लिये प्राविडेंड फंड भो होता है। स्काटलैंड की 
सोसायटी के कारखानों में मज़दूर, सोयायटी के द्विस्ते ले सकते 
हैं और प्रबंध कारिणी समिति में उनके भी प्रतिनिध रहते हैं । 

सदस्य-स्टो्स अपने प्रतिनिध चुन कर होल सेल-सोसायटो 
की मीटिंग में भेजते हैं | यह्‌ प्रतिनिध वो आफ़ डायरैक्टर्स का 
चुनाव करते हैं । भिन्न भिन्न विभागों तथा कारखानों के मैनेजरों 
की नियुक्त डायरैक्टर करते हैं । डायरेक्टर लोग भिन्न भिन्न 
विभागों की देख भाल करते हैं । 

भारतवष में उपभाक्ता स्टॉस--भारतवप में सहकारी 

उपभोक्ता स्टोस असफल रहे हैं | भारतवर्ष में कहीं कहीं यदि 
एक या दो स्टोस सफल दृष्टि गोचर होते हैं तो आन्दोलन सफल 
नहीं कहा जा सकता । इन स्टोस की सफलता का कारण इनकी 
स्थानीय परिस्थिति में छिपा हुआ है । अधिकतर कालेजों तथा 
रेलवे के स्टोसे सफल हुये हैं । इन स्टोसे को दूकानदारों से 
प्रतिस्पवां नहीं करनी पड़ती तथा उन्हें बहुत सी अन्य सुविधाएं 
प्राप्त द्वाती हैं । 
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भारतवपषे में यह अन्दोलन योरोपीय मद्दायुद्ध के बाद बहुत 
बढ़ा । कारण यह था कि उस समय सरकार ने भोज्य पदार्थों 
का नियन्त्रण अपने ह्वाथ में ले लिया था किन्तु जैसे द्वी यह्‌ 
नियन्त्रण हटा स्टोस की संख्या घटने लगी । बहुत से स्टोसे 
बंद दो गये और बहुतों का दिवाला निकल गया। 


इन स्टोस की असफलता का मुख्य कारण यह है कि सदस्य 
आन्दोलन के मुख्य सिद्धान्त को भूल जाते हैं । बे समभते हैं. कि 
स्टोसे सस्ती चीज़ें बेचने के लिये खोला गया है, फल यह होता 
है कि जब वाज़ार भाव सस्ता होने लगता है तो स्टोसे की 
आर्थिक स्थिति ख़राब हो जाती है, और सदस्य स्टोस से चीजें 
न खरीद कर दूसरे दूकानदारों से खरीदने लगते हैँ. । स्टोसे 
फ़ेल हो जाता हू । 

सिद्धान्त तो यह है कि वस्तुओं को बाज़ार भाव पर बेचा 
जावे । किन्तु चीज़ें अच्छी हों और तौल में पूरी दी जावें। असफलता 
का दूसरा मुख्य कारण है सौदा उधार देना। सोदा उधार देना स्टोर 
तथा सदस्य दोनों के लिये दानिकारक है । सदस्य को ऋण लेने 
की आदत पड़ जाती है । जब वह देनिक जीवन की आवश्यक 
वस्तुओं को उधार लेने लगता है तो वह व्यर्थ के कामों में रुपया 
फेंकने लगता है । स्टोर को सौदा उधार देने के कारण थोक 
व्यापारियों से माल उधार लेना पड़ता है । 
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अधिक द्ोता है यह भी उनकी असफलता का मुख्य 
कारण है । 
मदरास का ट्रिपलीकेन स्टोर--भारतवर्ष में केवल 
ट्रिपलीकेन सहकारी स्टोर ने बड़ी मात्रा में काम करके आश्रय 
जनक सफलता प्राप्त की है। यद्दी एक बड़ा स्टोर ऐसा है जिसे 
हम पूण रूप से सफज्ञ कह सकते हैं । यह स्टोर ६ अप्रेल १६०४ 
में खोला गया | आरम्भ में दा कर्मचारी रक्खे गये, एक मैनेजर 
दूसरा बेचने वाला, दोनों का वेतन आठ रुपया मासिक था। 
स्टोर के जन्मदाताओं ने अपना बहुत सा समय स्टोर की देख 
भाल में देना शुरू किया । जहां तक होता व्यय कम किया जाता 
था | १६०४ में स्टोर रजिस्टर कर लिया गया । अभी तक साधा- 
रण जनता इसको केवल खिलवाड़ समझती थी किन्तु जब 
उन्होंने एक स्टोर को चलते देखा तब लोग प्रभावित हुये और 
सदस्यों की संख्या क्रमश: बढ़ने लगी । आज ट्पलीकेन स्टोर 
की २५ शाखायें काये कर रही हैं । उन में ६ के पास अपनी 
निजी इमारत हैं, बाकी किराये की इमारतों में काम करती हैं । 
१६२६ में स्टोर ने १११५४५१२८ रुपये की चीज़ें बेचीं । २५ 
जनबरी १६३० को स्टोर की जुबली मनाई गई | उस अवसर पर 
जुबली द्वाल की नींव मद्रास गवनेर ने डाली थी | इस द्वाल के 
बनवाने में स्टोर ने लगभग २४ हज़ार रुपये व्यय किये हैं । 
१६२४ में ट्रिपलीकेन स्टोर के ४७८१ सदस्य थे, स्टोर की 
चुकाई हुई पूजी ( |०४१ ४७ ०७६५७) ) एक लाख से कुछ 
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अधिक थी । स्टोर के पास दो लाख से अधिक की डिपाज़िट 
थीं। १६२६ में सुरक्षित कोष में ८४ हज़ार रुपये जमा थे तथा 
एक दूसरा फ्रंड भी खोला गया दे जिसमें लगभग ४० हज़ार 
रुपये जमा हैं। स्टोर में लगभग १४० कर्मचारी काम करते हैं 
जिनका वार्षिक बेतन ४५,००० हज़ार रुपये के लगभग होता है । 
स्टोर तथा उसकी शाखाओं के साथ एक वाचनालय भी रहता 
है। स्टोर अनाज, चांवल, गुड़ शक्कर, तेल, मसाला, सूखे 
फल, चाय, कहवा, साबुन, तथा कुछ पेटैन्ट ओऔषधियां 
बेचता है । 

मैसूर :--मैसूर में स्टोर आन्दोलन कुछ सफल हुआ है | इन 
में बंगलोर का स्टोर उल्लेखनीय हैं, यद्यपि यह ट्रिपलीकेन स्टोर 
से छोटा है । इसके अतिरिक्त अन्य स्टोर अधिकतर रेलवे, मिलों 
तथा आक्रिसों के कमंचारियों के लिये हैं ओर अधिकारियों के संर- 
क्षण में कार्य कर रहे हैं । मैसूर में स्टोर सौदा उधार भी दे देते हैं । 

बम्त्रई:--बम्बई में स्टोर आन्दोलन असफल रहा, इसका 
मुख्य कारण यह है कि परचूनी की दूकानें वम्बई में अत्याधिक 
हैं। इस कारण थोक तथा फुटकर मूल्य में कम अन्तर है । 
दूकानदार घर पर सामान पहुंचा देता दे , और मास के अन्त 
में हिसाव कर ले जाता है । इन दूकानदारों से प्रतिस्पर्धा करना 
कठिन है क्योंकि इनका खर्चा बहुत कम है । 

संयुक्त प्रान्त :--संयुक्त प्रान्त में केवल चार स्टोसे कार्य कर 
रहे हैं उनमें तीन की दशा अत्यन्त शोचनीय है । 


२६० भारतीय सहकारिता आदोलन 





मद्रास में ट्पलीकेन के अतिरिक्त अन्य ६० स्टोर काये कर 
रहे हैं | मैपूर में ७०, बंगाल में ६०, बम्त्रई में ३५, पंजाब में २० 
आपछाम में लगभग २०, तथा मध्य प्रान्त में २० | किन्तु यह सत्र 
स्टोर असफल ही रहे हैं । 

स्टोर की सफलता के लिये यह्‌ आवश्यक है कि सदस्य स्टोर 
के प्रति अपना कतंव्य समझें | प्रबंध कारिणी समिति के 
सदस्य अपना समय स्टोर के प्रबंध में लगावें, तथा व्यय जहां 
तक हो कम किया जावे । किन्तु सच से आवश्यक बात यह है 
कि सौदा उधार न दिया जावे । 


सहकारी ग्रह निर्माण समितियां । 
भारतवर्ष में सहकारी ग्रह निर्माण समितियां केवल वम्बई 
प्रान्त में पाई जाती हैं । गृह निर्माण समितियां दो प्रकार की होती 
हैं। एक प्रकार की समितियां वो वह द्वोती हैं जिनमें व्यक्ति 
मकान मालिक द्वोता है। दूसरे प्रकार कीं समितियां वह होती हैं 
जिनमें समिति सामूद्विक रूप से मकानों की मालिक होती है। 
व्यक्तिगत स्वामित्व वाली सम्रितियां--पहले प्रकार 
की समितियां भी दो प्रकार की द्वोतो हैं। एक तो स्थायो दूसरी 
अस्थायी । 
अस्थायी:--अश्थायी गृह निर्माण समितियां वह हैं जो कि 
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एक निश्चित संख्या में सदस्य बनाती हैं । प्रत्येक सदस्य को 
मासिक या सप्तादिक चन्दा देना होता है । नया सदस्य नहीं 
बनाया जाता । यदि कोई सदस्य समितिकों छोड़दे तो उसके स्थान 
पर नया सदस्य लिया जा सकता है । जब च दा जमा द्वोजाता है तब 
लाटरी डालकर रुपया एक सदस्य को दे रिया जाता है ओर उस 
का मकान बनजाता है । मकान समिति के पास गिरवी रहता हे 
ओर सदस्य सूद सद्दित ऋण किश्तों में चुकाता रदता हैं. । इसी 
प्रकार सब सदस्यों के मकान तेयार होजाते हैं । समिति 
उस समय तक नहीं तोड़ी जाती जब तक कि सबकी किश्तें न 
चुकजाबें । सब ऋण चुक जाने पर रुपये का हिसाब किया जाता 
है तथा लाभ कों बांटकर समिति तोड़ दी जाती है । 


स्थायी सम्तिति--स्थायी समिति में सदस्यों की संख्या 
निश्चित नहीं होती । सदस्यों को समिति के दिसस्‍्से खरीदने पड़ते 
हैं। समिति डिपज़िट लेती है तथा ऋण भी लेती है । समिति नये 
सदस्य बनती जाती है और जेंसे जेसे रुपया मिलता जाता है सदस्यों 
को ऋण देती है | कुछ बड़ी समितियां इंजीनियर, सर्वे करने वाले 
तथा अन्य कर्मचारियों को मौकर रखती हैं. जो कि सदस्यों को 
परामश देते हैं। सदस्यों को इस सद्बायता के लिये एक निश्चित 
फ्रीस देनी पड़ती है । सद॒स्यों को मकान के ऊपर ऋण दिया जाता 
है और एक निश्चित समय में रुपया चुका देना पड़ता है। 
समिति मकान की लागत का तीन चौथियाई ऋण देती है, एक 
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चौथियाई सदस्य को लगाना पड़ता है । प्रत्येक इमारत का वीमा 
कराया जाता है । बीमा सम्तिति के नाम होता है । 


कुछ समितियां मकान स्वयं बनवाती हैं। सदस्यों की आव- 
श्यकताओं को ध्यान में रखते हुये मकान बनवाये जाते हैं। 
सदस्य उन मकानों में क्रिरायेदारों को तरह रहते हैं। सदस्य 
यदि चाहें तो प्रति मास किराये के अतिरिक्त कुछ रुपया मकान के 
मूल्य को चुकाने के लिये दे सकते हैं | जब मकान का मूल्य चुक 
जाता है तब मकान सदस्य का हो जाता है। किन्तु इस प्रकार वही 
समितियां मकान बना सकतो हैं कि जिनके पास यथेष्ठ पूँजी दो । 
इड्न्‍लेंड के उपभोक्ता स्टोर तथा फ्रेंडली सोसायटियां अपनी 
बेकार एूँजी को मकानों में लगा देती हैं । 

इस प्रकार की समितियों का, क्रि जिनमें सदस्य मकान का 
मालिक हो जाता है एक बड़ा दोप यह दे कि सदस्य को यह अधि- 
कार हो जाता है कि यदि सदस्य चाहे तो मकान को बेच दे। 
इसक्रा फल यह होता है. कि समितियों द्वारा बनाये हुये 
मकान ऐसे लोगों के पास पहुँच जाते हैं जो कि उनको बेचकर 
लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं | इस दोप को दूर करने के लिये 
बम्बई में एक नवीन योजना काम में लाई गई है। 


इस योजना में समिति बहुतसी भूमि या तो पट्टे पर लेती है 
या फिर मोल ले लेती है । समिति उस भूमि पर सड़कें बनाती है, 
फिर भूमि को छोटे छोटे साटों में बांट देतो है । यदद्‌ प्लाट सदस्यों 
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में बांट दिये जाते हैं। कुछ भूमि सार्वजनिक द्वित के लिये समिति 
अपने हाथ में रखती है । उदाहरण के लिये पाक, वाचनालय,खेलने 
फे लिये तथा अन्य ऐसे ही कार्यों करे लिये भूमि रखली जातो है । 
यदि समिति ने भूमि पट्टे पर ली है तो सदस्य को स्ताट समिति 
के पट्ट से एक साल कम के पढ्ट पर मिलेगा। यदि समिति ने भूमि 
मोल ली है तो सदस्य को ६६६ साक्ञ के पट्टे पर प्लाट दिया जाता 
है। सदस्य को स्लाट इस शर्त पर मिलता है कि जब कभी वह भविष्य 
में मकान अथवा स्लाट को बेचे तो खरीदने का पहला अधिकार 
समिति को, अथवा समिति जिस सदस्य के लिये कद्दे, उसको 
दोगा। प्रान्तीय सरकार इस प्रकार को समितियों के सदस्यों को 
उनकी दी हुई पूँजी से दुगना ऋण देती है. । किन्तु किसी एक 
सदस्य को १०,०००) रु० से अधिक ऋण नहीं दिया जा सकता। 
सदस्य को २० साल में ऋण चुका देना पड़ता द्ै। समिति या 
तो खय॑ मकान बनाती दै अथवा निर्धारित सराट पर सदस्यों को 
मकान बनाने देती है । जब मकान बन जाते हैं तो समिति उस 
छोटे से उपनिवेश की म्यूनिस्पैल्टी का कार्य करती है । 


सामूहिक स्वामित्व वाली समितियां-- इस प्रकार 
की समिति एक बड़ा साट खारीदती दे और उस पर सदस्यों की 
आवश्यकतानुसार मकान बनाती दै । सदस्य मकानों में किराये- 
दारों की भांति रहते हैं । सदस्यों को मकान की लागत का < से 
लेकर 3 तक पूँजी, समिति को देनी द्वोती है । बाक़ी की पूँजी 
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समिति इमारतों की जमानत पर डिवेचर वेच कर इकट्ठी करती 
है । इंगलेंड में इन समितियों के डिबेंचर जनता खूब खरीदती है। 
किन्तु भारतवष में ऐसा नहीं है ।इस कारण प्रान्तीय सरकार 
समितियों को ४॥ प्रति शत सूद पर ऋण दे देती है। १६९७ में 
भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पास करके प्रान्तीय सरकारों को 
ग्रह-निर्माण-समियों को ऋण देने का अधिकार दे दिया । 

इस प्रकार की समितियों में समिति ही इमारतों की मालिक 
होती है । सदस्य ही समिति को चलाते हैं इस कारण उनसे अधिक 
फिराया नहीं लिया जा सकता । मकानों का किराया, एक निश्चित 
सिद्धान्तपर निश्चित किया जाता है | यदि कोई सदस्य चाहे तो 
नोटिस देकर मकान छोड़ सकता है | समिति वह्‌ मकान क्रिसी 
दूसरे सदस्य को दे देती है । नया सदस्य जो पँजी देता है बह जाने 
वाले सदस्य को दे दीजाती है । 

बम्बइ में सबसे पहले सारस्वत सदकारी ग्रह-निर्माण समिति 
स्थापित हुई | समिति ने इसम्प्रवमेन्ट टस्टसे ६६६ साल के पट्टे पर 
भूमि लेकर इमारतें बनवाईं। यह समिति सामूहिक स्वामित्व 
वाली हैं । सदस्यों ने एक तिहाई पूँजी दी, तथा वाकी ऋण लिया 
गया। मकानों का किराया निर्धारित करते समय रैन्ट, टैक्स, 
रेट्स, अग्नि बीमा, मरग्मत, एंजी पर सूद, तथा सिंकिंग-फ़ंड 
इत्यादि सब खर्चा का हिसाब लगाया जाता है । 

सिरकिंग फंड इस लिये आवश्यक होता है कि ८घ० या १०० 
वर्षों के उपरान्त जब इमारतों को फिर से बनवाना पड़ेगा तब 
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पूँजी कद्दां से आवेगी। अस्तु, इमारतों की लागत का ३ प्रति शत 
एक फंड में जमा करदिया जाता है जो कि इकट्ठा होता रहता है । 
प्रान्तीय सरकार ने ऋण देने के अतिरिक्त लेंड ऐक्युज्िशन ऐक्ट 
में संशोधन करके सहकारी समितियों को अपने लिये भूमि 
पाने की सुविधा प्रदान करदी है । 


बम्बई प्रान्त में ६७ ग्रह निर्माण समितियां हैं, इनकी काये- 

शील पूँजी लगभग ६३ लाख है । इनमें २३ बम्बई तथा उसके 

सब-अब में हैं, १६ अहमदाबाद में, &£ करांची में तथा बाक़ी 
अन्य स्थानों में हैं । 


बम्बई में जब ग्रह निर्माण समितियों की स्थापना द्वोगई तत्र 
दूसरे प्रांतों में भी यह आन्दोलन आरम्भ हुआ | मदरास में १३० 
समितियां कार्य कर रहीं है जिनको कार्यशील पूँजी लगभग ४० 
लाख रुपया है । बम्बई तथा मदरास को छोड़कर दूसरे प्रांतों में 
एक या दो समितियों से अधिक स्थापित नहीं हुई हैं । हां, देशी 
राज्यों में मैसूर में अवश्य १८ समितियां है. किन्तु यह समितियां 
केवल ग्रह निर्माण कार्य के लिये ऋण देती हैं । 


लाहौर में एक माडैल टाउन समिति स्थापित की गई है। 
समिति के ६०० से ऊपर सदस्य हैं, लगभग ३३ लाख के लग- 
भग कार्यशील पूँजी है, १०० के ऊपर गृद्द निर्माण दोचुके हैं । 
समिति ने एक क्लब, ८ मील के लगभग सड़क, एक स्थव बेल, 
एक औपधात्य, तथा एक स्कूल भी बनाया है । लाहौर तथा 
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उस माडैल टाऊन के बीच मोटर लारी भी चलाई गई है । यह 
समिति बड़ी मात्रा में ग्रहनिर्माण कार्य कर रही है। 


ग्रामीण गहनिर्मीण सम्रितियां--१६२७ में जो भय॑- 
कर वाढ़ गुजरात तथा सिन्ध में आई, उसमें बहुत से गांव बह्‌ 
गये। इन उप्न्तों में गांवों को फिर से बसाने के लिये गृह 
निर्माण समितियां स्थापित की गई हैं। प्रान्तीय सरकार ने समि- 
तियों को ऋण देना स्वीकार करलिया है । समितियां व्यक्तिगत 
स्वामित्व वालो होती हैं और १४ या २४ वर्ष बाद तोड़ दी जावेंगी। 
सरकार समिति की पूंजी का ८० प्रति शत ऋण दो साल के लिये 
विना सूद के देगी, तदुपरान्त ४ प्रति शत सूद लिया जावेगा । 
इन समितियों में लाभ बांटा नही जा सकता, केवल सुरक्षित कोष 
में जमा किया जाता है जो कि समिति के टूटने पर सार्बजनिक 
कार्यों में व्यय कर दिया जावेगा। इसी प्रकार की कुछ समितियां 
मदरास के मालाबार प्रदेश में भी स्थापित की गई हैं। सिन्ध में 
२४ गृह-निर्माण समितियां कार्य कर रही हैं और इतनी द्वी गुज- 
रात में हैं । 
इज्ललेंड तथा अन्य पश्चिमों देशों में उपभोक्ता स्टोर तथा गृह- 
निर्माण समितियां अधिकतर मिल मज़दूरों के लिये स्थापित की 
गई हैं. । किन्तु अभी तक भारतवर्प में कोई समिति मजदूरों के 
लिये नहीं खोली गई है । 


न्‍ १ | 4७ आप 
उन्नासवा पारच्छद 
सहकारी शिक्षा, निरीक्षण तथा प्रचार । 


भारतवर्ष में सहकारिता आन्दोलन को भारतीय सरकार ने 
चलाया, दूसरे देशों की भांति इस देश में यह आन्दोलन जनता 
ने खयं नहीं चलाया । कारण यह था कि भारतीय जनता विशेष 
कर किसान अशिक्षित, तथा कजेदारी के बोझ से ऐसा दवा हुआ 
है कि उसको अपने आर्थिक सुधार की आशा दी नहीं रही। ऐसी 
दयनीय दशा में आत्मनिभेरता तथा स्वावलम्बन के भाव ग्रामीण 
जनता में से लुप्त हो चुफे थे, इस कारण राज्य को ही इस 
आन्दोलन का श्रीगणेश करना पड़ा । 


जब राज्य ने इस आन्दोलन को अपने हाथ में लिया तो यह 
स्वाभाविक था कि रजिस्ट्रार ही इस आन्दोलन का सर्वेसर्वा हो 
जाबे । आरम्भ में रजिस्ट्रार को आन्दोलन चलाने के लिये प्रचार 
कार्य, समितियों का संगठन, उनकी देख भाल, निरीक्षण, आय- 
व्यय निरीक्षण, सहकारिता आन्दोलन से संबंध रखने वाले 
साहित्य का अध्ययन, जनता में आन्दोलन के विपय में रुचि 
उत्पन्न करना, अपने अवीनस्थ कर्मचारियों का शिक्षण, तथा 
अन्य प्रान्तों में आन्दोलन की गति विधि का अध्ययन करने का 
काये और आन्दोलन समितियों के लिये पूँजी जुटाने का 
काम भी करना पड़ता था। यददि समिति तथा उसके सदस्यों 
में कोई झगड़ा हो तो उसका फैसला रजिस्ट्रार द्वी करता, 
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तथा समिति की दशा खराब हो जाने पर वही उसको तोड़ता 
लिक्यूडेटर ” बनता था। 


जैसे जैसे आन्दोलन बढ़ता गया इस बात का अनुभव होने 
लगा कि रजिस्ट्रार इतने कार्यों को भली भांति नहीं कर सकता | 
यह आवश्यक प्रतीत होने लगा कि रजिस्ट्रार के बोक को 
कुछ हलका कर दिया जाबे तथा आन्दोलन को क्रमश: जनता के 

बज पु ् शी. 
हाथ में दे दिया जाबे । अस्तु, सैन्ट्ल बेंक तथा प्रान्तीय वबेंकों के 
स्थापित होते द्वी पूंजी जुटाने का कार्य रजिस्ट्रार के हाथ से 
निकल गया। 


सहकारिता आन्दोलन जनता का आन्दोलन है और इस 
आन्दोलन को बाहरी सद्दायता पर निर्भर न रह कर स्वावलम्बी 
होना चाहिये | समितियों को डिपाजिट आकर्षित करके कार्य- 
शील पूँजी इकट्टी करनी चाहिये। प्रबंध कारिणी समिति को 
समिति की देख भाल करना चाहिये । समितियों की सम्मिलित 
यूनियन को आय-व्यय निरीक्षण करना चाहिये, तथा सहकारिता 
की शिक्षा भी यूनियन को देनी चाहिये । रहा प्रचार कार्य, उसके 
लिये सफलता पूर्वक कार्य करती हुई सहकारी समिति ही सर्वोत्तम 
साधन है । किन्तु भारतवर्प में अशिक्षा, तथा रूढ़ियों में फंसे हुये 
भाग्यवादी ग्रामीण जन यह कार्य नहीं कर सकते थे। इस 
कारण यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि जो कार्य कि एक समिति 
नहीं कर सकती वह यूनियन करे । इस उद्देश्य से भारत- 
वर्ष में भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिये यूनियन स्थापित की 
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गईं :-- गारंटी देने वाली यूनियन, तथा सुपरविज्ञन ( देख भाल 
करने वाली ) यूनियन । 


गारेटी यूनियन---यद्यपि गारंटी देने वाली यूनियन देख 
भाल का भी कार्य करती है किन्तु इसका मुख्य कार्य सैन्ट्रल बेंक 
को श्रपनी सहकारी समितियों को दिये हुए ऋण की गारंटी देना है, 
इस कारण इसको गारंटी यूनियन कहते हैं । सहकारी साख 
समितियां मिलकर एक गारंटी यूनियन की स्थापना करती हैं । 
जो भी समिति यूनियन की सदस्य बनती है उसको अपनी साधा- 
रण सभा की बेठक में इस आशय का प्रस्ताव पास करना पड़ता 
है कि यदि कोई समिति अपना ऋण नहीं चुका पावेगी तो समिति 
उस द्वालिया समिति के ऋण को चुकाने की गारंटी देगी । 
समिति कितना रुपया चुकाने की गारंटी दे, इसका निश्चय 
भी साधारण सभा करती है ! इस प्रकार यूनियन से संबंधित 
प्रत्येक समिति एक निश्चित रक्तम की गारंटी देती है और यह 
सब मिला कर यूनियन की गारंटी द्वोती है | यदि गारंटी यूनियन 
की कुल गारंटी ५००० रू० है तो सेन्ट्रल बेंक अथवा बेकिंग यूनि 
यन उसका ६ गुना अर्थात्‌ ३०,००० रु० से अधिक उन समितियों को 
नहीं देगी । किन्तु यह आवश्यक नहीं दै कि किसी एक समिति 
को उसकी गारंटी से ६ गुने से अधिक न दिया जाबे । समितियों 
को उनकी आवश्यकता तथा उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार 
अधिक भी दिया जा सकता है | समिति की साख का अनुमान 
सैन्ट्ल बेंक प्रति वर्ष करता है और उसी के अनुसार ऋण दिया 
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जाता है किन्तु समिति को गारंटी से १२ गुने से अधिक ऋण नहीं 
दिया जाता । 

सब प्रथम गारंटी यूनियन बर्मा में स्थापित की गईं। इसके 
उपरान्त बम्बई, संयुक्त प्रान्त, वरार, मध्य प्रान्त, बंगाल, तथा 
बिहार उड़ीसा में भी इनका प्रयोग क्रिया गया किन्तु वे असफल 
हुईं । इन कारण वे क्रमश: टूट गई और आगे फिर इन प्रान्तों 
में इस प्रकार को यूनियन स्थापित नदीं की गई और न अन्य 
प्रान्तों तथा देशी राज्यों ने ही इन्हें अपनाया। जब कि साख 
समितियां अपरिमित दायित्व वाली होती हैं. ओर बक उनके 
सदस्यों की हैसियत की जांच के उपरान्त साख निर्धारित करते हैं 
तत्र बैंक को कोई जोखिम नहीं रहती और न गारंटो की दी 
आबश्यकता रहती है । दूसरा दोष गारंटी यूनियन का यह है कि 
यदि कोई समिति अपना ऋण नहीं चुकाती तो जब तक कि उस 
समिति को या तो द्वालिया बना कर अथवा उसको फिर से 
संगठित करके उसका हिसाव ठीक नहीं कर दिया जाता तत्र तक 
बंक किसी भी समिति को ऋण नहीं देता | समिति को लिक्यूडेट 
करने में कभो कभी बहुत समय लग जाता है, इस कारण कभी 
कभी कठिन समस्या उपस्थित हो जाती है । 


इन्हीं कारणों से यद्ध यूनियन सफल नहीं हुईं | केवल अपने 
जन्म स्थान वर्मा में वे कार्य करती रहीं । विद्वानों की सम्मति में 
वर्मा में सहकारिता आन्दोलन को जो भयंकर असफलता मिली 
हें उसमें इन गारंटी यूनियन्स का भी हाथ हैं । 
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सुपरवाइशाज़ग यूानयन (५ देख भाल करने वाला 
यूनियन)--सुपरबाइज्लिंग युनियन निम्न लिखित कार्य करती 
है:--प्रामीय सहकारी समितियों की देख भाल करना तथा उनको 
उन्नति का मार्ग दिखलाना, अपने क्षेत्र में नई सदकारी समितियों 
का संगठन करना तथा उनकी उन्नति करना, अपने से संबंधित 
समितियों की पूँजी की आवश्यकता का पता लगाना, तथा उनके 
सदस्यों की हैसियत का लेखा तैयार करके समिति की साख को 
निर्धारित करना, समितियों को उनके प्रतरन्ध के विषय में तथा 
कार्य संचालन के विषय में उचित परामश देना, समिति के 
सदस्यों तथा उनके पंचायतदारों को सहकारिता की शिक्षा देने 
का प्रबंध करना, समितियों को यदि आवश्यकता हो तो क्रय 
विक्रय कार्य में सहायता देना तथा समिति और सेन्‍्ट्रल बैंक के 
बीच में संबंध स्थापित करना । 
सुपरवाइज़िंग यूनियन से संबंधित समितियां अपने प्रति- 
निधियों को यूनियन की साधारण सभा में भेजते हैं । यूनियन की 
साधारण सभा एक कार्य कारिणी समिति का निर्वाचन करती 
है, इस समिति पर उस ज्षेत्र के सैन्ट्ल बैंक का भी एक प्रतिनिधि 
रहता है। यह सामति सारा प्रबंध करती है. और सहकारी 
समितियों की देख भाल के लिये एक सुपरवाइज़र नियुक्त करती 
है । प्रत्येक समिति को अपनी काय शील पँजी के अनुपात में 
यूनियन को चन्दा देना द्ोता है । सैन्ट्रल वेंक भी यनियन का 
को आर्थिक सहद्दायता देते हैं । 
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यद्यपि इन यूनियनों को चलाने में कुछ व्यय अवश्य द्ोता है 
किन्तु आन्दोलन को सफल बनाने के किये यह आवश्यक हे । 
ग्रामीण सहकारी समितियों का संगठन करने तथा उनको सबवल 
बनाने के लिये यह आवश्यक है कि कोई उनकी देख भाल करे 
तथा उनको उचित परामश देता रहे । 





मदरास प्रान्त में ४०० से ऊपर यूनियन देख भाल 
कर रही हैं | एक यूनियन एक ताल्लुके से बढ़े क्षेत्र में कार्य नहीं 
करती । २० से ४७० समितियां तक एक यूनियन से सम्बन्धित रहती 
हैं । मदरास में यनियनों ने ज़िला संघ वना लिये हैं। ज़िले में 
जितनी यूनियन होती हैं उनका एक संघ बनाया जाता है 
जो कि यूनियन की देख भाल करते हैं। 


संयुक्त प्रान्त में कोई सुपरवाइजिंग यूनियन नहीं है, बड़ौदा 
में केवल दो यूनियन हैं, ट्राबंकोर में २० से ऊपर यूनियन देख 
भाल का कार्य कर रही हैं । बिद्वार में दो प्रकार की यूनियन हैं, 
एक तो आय व्यय निरीक्षण करती है दूसरी देख भांल करती है, 
कुर्ग में लगभग एक दर्जन यूनियन हैं, वे अधिक सफल नहीं 
टुई हैं । बम्बई में इस प्रकार की यूनियन सफलता पूर्वक कार्य 
कर रही हैं, वहां यह प्रयत्न किया जारद्या है कि प्रान्त में कोई 
प्रामीय सहकारी साख समिति ऐसी न रहे जो किसी न किसी 
यूनियन से सम्बन्धित न हो । ऐसी आशा की जाती है कि शीघ्र 
ही वहां प्रत्येक समिति यूनियन से सम्बन्धित हो जावेगी। पंजाब 
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में भी कोई यूनियन नहीं है । यह आश्चर्य की बात है कि पंजाब में 
जहां सहकारिता आन्दोलन सबसे अ्रधिक सफल हुआ है, वहां 
यूनियन स्थापित नहीं की गईं। किन्तु वहां यह कार्य प्रान्तीय 
सहकारी इंस्टिस्यूट करती है । 


अवैतनिक कार्य कती--प्रचार कार्य के लिये गैर सर- 
कारी अवेतनिक कार्यकर्ता नियुक्त किये गये। ज्ञिन सज्जनों को 
इस आन्दोलन से प्रेम तथा सह्ानिभूति थी, उन्हें आरगैनाइज़र 
नियुक्त कर दिया गया । अबेतनिक कार्य कर्ताओं का मुख्य कार्य 
नवीन समितियों का संगठन करना तथा पुरानी समितियों की 
देख भाल करना है | नई समितियों के संगठन का कार्य सैन्दूल 
बैंक के कमेचारी भी करते हैं किन्तु प्रचार कार्य तथा संगठन 
कार्य में भेद है। अवैतनिक कार्य कर्ता रजिस्ट्रार अथवा डिपटी 
रजिस्ट्रार की अधीनता में काये करते हैं | कुछ दिनों के उपरान्त 
यह आवश्यकता प्रतीत होने लगी कि प्रचार कार्य को सुचारू रूप 
से चलाने के लिये इसको संगठन काय से प्रथक कर दिया जाबे। 
इसी उद्देश्य से प्रान्दीय सहकारी इंस्टिस्यूट स्थापित की गईं। 
यद्यपि इन प्रान्तीय सहकारी संस्थाओं के भिन्न भिन्न प्रान्तों में 
भिन्न भिन्न नाम हैं, तथा उनके कार्यों में भी भिन्नता है, किन्तु 
सहकारिता का प्रचार करना उनका मुख्य कार्य है। 


बम्बई में प्रान्तीय सहकारिता इंस्टिस्य ट है; पंजाब, मदरास 
तथा संयुक्तप्रान्त में प्रान्तीय सहकारिता यूनियन हैं, बंगाल और 
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आसाम में प्रान्तीय कोआपरेटिव आरगेनीज़ेशन सोसायटी हैं, 
बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रान्त तथा बरार प्रान्तीय काआपरेटिव 
फैडेरेशन और बर्मा में कोआपरेटिव काऊंसिल है । 


इनमें कुछ तो खतन्त्र संस्थायें हैं जो कि अपनी शाखाओं के 
द्वारा प्रचार कार्य करती हैं और कुछ समितियों की यूनियन हैं 
जो कि समितियों की ओर से कुछ कार्य करती हैं, तथा कुछ 
समितियों के संघ हैं । इस प्रकार सहकारिता आन्दोलन का कार्य 
तीन संस्थाओं के द्वारा दो रद्या है। रजिस्ट्रार तथा उसके 
अधीनस्थ कर्मचारी शासन कार्य करते हैं। सैन्ट्रल तथा प्रान्तीय 
संस्थायें प्रचार करती हैं । 


रजिस्ट्रार को अब भी सुपरविज्ञन, निरीक्षण, आय व्यय 
निरीक्षण, पंचायत, शिक्षा, तथा लिक्यूडेशन का कार्य करना 
पड़ता है। किन्तु निरीक्षण कार्य तो बहुत कुछ सैन्ट्रल बेंकों को 
देदिया गया है। आय व्यय निरीक्षण का, काय रजिस्ट्रार अपने 
स्टाफ़ से करवाता है किन्तु पंजाब संयुक्त प्रान्त तथा बिद्दार 
उड़ीसा में यह काय प्रान्तीय संस्थायें करती हैं। ४ तथा ४ अप्रेल 
१६३१ को हैदराबाद ( दक्षिण ) में होने वाली अखिल भारत- 
वर्षीय सहकारिता सम्मेलन में इस आशय का एक प्रस्ताव पास 
हुआ कि आय व्यय निरीक्षण तथा सुपरविज्नन का काय आडिट 
य,नियन, प्रान्तीय इंस्टिस्यूट के अधीन करें । सहकारिता की 
शिज्ञा देने का काय अभी तक रजिस्ट्रार द्वी करता है, किन्तु कुछ 
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प्रान्तों में बह यह्‌ काय इंस्टिल्थ ट के सहयोग से करता है, बंबई 
में तो यह्‌ काय प्रान्तीय इंस्टिस्यू ट को ही सौंप दिया गया है । 


प्रान्तीय सहकारी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिये 
कि वे क्रमश: इस आन्दोलन को अधिकारी वर्ग के द्वाथों से 
निकाल कर जनता का आन्दोलन बनादें । 


प्रान्तीय सहकारी संस्थायें 


बम्बई:--बम्बई प्रान्तीय सहकारी इंस्टिस्यूट के निम्न 
लिखित मुख्य काये हैं:--( १) शिक्षा, (२) प्रचार, (३) 
सुपरविज्ञन, ( ४ ) सुधार कार्य, (५ ) जनता की आन्दोलन के 
संबंध में सम्मति प्रकट करना । समितियां तथा व्यक्ति दोनों ही 
इसके सदस्य हो सकते हैं । सदस्यों के चन्दे के अतिरिक्त सरकार 
से ३०,००० रू० वार्षिक सद्दायता इंस्टिस्यट को मिलती है । कोई 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा म्यूनिसिपल बोर्ड भी इंस्टिल्यूट को आर्थिक 
सहायता देते हैं। इंस्टिल्य ट की प्रत्येक ज़िक्षेमें शाखाएँ हैं। इंस्टि- 
स्यूट ने एक शिक्षा बोड्ड नियुक्त कर दिया दे जिसकी देख रेख में 
प्रान्त के भिन्न भिन्न स्थानों पर स्कूल खोले गये हैं जिनमें सहकारिता 
की शिक्षा दी जाती है । (सूरत, पूना, धारवार)। इसके अतिरिक्त 
अंग्रेज़ी तथा देशी भाषाओं में त्रेमासिक पत्रिकाएं प्रकाशित की 
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जाती हैं। प्रचार कार्य,जिला तथा डिवीज़नल कार्यकर्ता शाखाओं 
की सद्यायता से करते हैं । इंस्टिस्यूट ने ग्रह-निर्माण तथा विक्रय 
समितियों की स्थापना की है, वह ग्राम सुधार कार्य के लिये 
आर्थिक सहायता देती है । इंस्टिस्यू ट का प्रबंध करने के लिये दो 
समितियां हैं:--कांऊसिल जिसमें रजिस्टार के १० मनोनीत 
सदस्य रहते हैं और कार्य कारिणी जिस में रजिस्ट्रार के दो प्रति- 
निधि रहते हैं। 

पंजाब-पंजाब में प्रान्तीय कोआपरेटिव यूनियन है इसका 
मुख्य काम प्रचार, शिक्षा, आय व्यय निरीक्षण तथा सुपरविज्ञन 
( देख भाल ) करना है । रजिस्ट्रार इसका सभापति होता है । 
यूनियन आय व्यय निरीक्षण तथा देख भाल का काय अपने 
कर्मचारियों से कराती है जिनकी संख्या लगभग ४०० है। प्रचार 
का काम इन्सपैक्टर करते हैं | यूनियन एक मासिक पत्र उद्दृ में 
निकालती है. । इसके अतिरिक्त सिनेमा, मैजिक लैन्टने, व्याख्यान 
प्रदर्शन करने वाली ट्रेन, तथा पुस्तकों को प्रकाशित करके प्रचार 
करती है । यूनियन प्रान्तीय सम्मेलन का भी आयोजन करती है। 
यूनियन को आडिट फ्रोस मिलती है तथा प्रान्तीय सरकार 
अधिक सहायता देती है | 

मद्रास--मदरास यूनियन के मुख्य काय प्रचार, नई तथा 
विशेष प्रकार की समितियों को स्थापित करना, तथा सुपरवाइ- 
ज़िग यूनियन की सहायता करना है । यूनियन अंग्रेज़ी में सहका- 
रिता विषयक मासिक पत्रिका प्रकाशित करती है, पंचायतदारों 
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की शिक्षा का प्रबंध करती है, सहकारिता के सिद्धान्त का प्रचार 
करती है, ग्राम संगठन केन्द्र चलातोी है, तथा प्रान्तोय सहकारिता 
सम्मेलन का आयोजन करती है । ग्राम संगठन केन्द्रों का व्यय 
उस क्षेत्र का सेन्टल बैंक तथा प्रान्तीय बैंक देता है । श्रत्येक 
आम संगठन केन्द्र पर २००० रू० वार्षिक व्यय द्वोता है। मद्रास 
सरकार यूनियन को केवल १९०० रू० वार्षिक सहायता 
देती है । 

विद्दार-उड़ीसा में प्रान्तीय फ़ैडरेशन है. । प्रत्येक समिति 
अपना प्रतिनिधि कांग्रैस में भेज्ती है जिसका वार्षिक अधिवेशन 
होता है । प्रांत को पांच डिवीजनों में वांटा गया है। प्रत्येक डिब्र 
जन में एक बोड स्थापित किया गया हूँ । प्रचार काय क लिये 
पत्येक डिवीजन में पांच कर्मचारी रक्खे गये हैं । प्रत्येक समिति 
को तथा सेन्टल बेंक अपनी काय -शील पूजी के अनुपात स 
फ्ैडरेशन को चन्दा देना पड़ता है । प्रान्तीय सरकार भी लगभग 
१०,००० रू० वापिक सहायता देतो है । सहकारिता की शिक्षा 
देने के लिये इंस्टिल्यू ट स्थापित की गई हूँ | फेंडरेशन एक हिन्द 
मासिक पत्रिका ( बिद्दार सहयोग ) तथा एक अग्रज़ां त्रेमा सिक 
पत्रिका प्रकाशित करती है । 

बंगाल--बंगाल में सहकारी आरगैनीजेशन सोसायटी हैं, 
यह प्रान्तीय संस्था अपने से सम्ब्रन्धित समितियों की देख भाल 
करती है, दो पत्रिकाएँ प्रकाशित करती हैं, कलकत्त में एक 
पुस्तकालय चलाती है । व्याख्यान दाताओं का जिलों में भेज कर 
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प्रचार काय करती है, प्रान्तीय सम्मेलन का आयोजन करती है 
तथा कमचारियों की शिक्षा का :्रबन्ध करती है । 


संयुक्त प्रान्त-यहां प्रान्तीय सहकारी यूनियन है, जिसका 
सभापति रजिस्ट्रार द्ोता है, सैन्टूल बेंक तथा सहकारी समितियां 
उसके सदस्य होते हैं। यूनियन सम्बन्धित समितियों की देख 
भाल का काय करती है। यूनियन १०० से अधिक आय व्यय 
निरीक्षक नियुक्त करती है। प्रांतीय सरकार यूनियन को लगभग 
६६०००) रु० वार्षिक सहायता देती है । इसके अतिरिक्त सदस्यों 
से फ्रीस लीजाती है । आय व्यय निरीक्षण कार्य के लिये अलह॒दा 
फीस ली जाती है । 


सध्य प्रान्त--यहां प्रांतीय फ्रैडरेशन शिक्षा, तथा देख भाल का 
काय करती है । प्रान्त को पांच भागों में बांटा गया है, और 
प्रत्येक डिब्रीज़न में एक इंस्टित्य ट स्थापित की गई है जो कि इस 
काय को करती है । इनमें वरार इस्टिट्यू 2 सबसे अच्छा काय 
कर रही हँ। समितियों की देख भाल करने के लिये कर्मचारी 
नियुक्त किये गये हैं । फ़रेडरेशन एक हिन्दी मासिक पत्र ( ग्राम ) 
भी प्रकाशित करती है। 


अआसाम-यहां सुरमा घाटी की एक प्रान्तीय संगठन समिति 
( हववाब ४९७ 0०-०ूश॥(ए९ ()॥2887॥58[407 
£०८९(५ ) स्थापित की गई है। प्रत्येक समिति प्रान्तीय समिति 
को अपनी कार्यशील पूँजी के अनुपात में चन्दा देती है। आसाम में 
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शिक्षा का सवेथा अभाव है,इस कारण समिति मैजिक लैनटने के द्वारा 
प्रचार काय करती है । इस काय के लिये उपदेशक भेजे जाते हैं । 
समिति एक वंगाली त्रैमासिक पत्रिका भी प्रकाशित करती है। 
इसी प्रकार की एक और समिति की स्थापना हुई है, जो 
आसाम के ऊपरी आधे द्विस्से में काय करती है । 
बर्मा-बत्रर्मा कोआपरेटिव काऊंसिल, आय व्यय निरीक्षण, 
प्रान्तीय सम्मेलन का आयोजन, तथा प्रचार काय करती किन्तु 
आन्दोलन की द्वीन दशा के कारण बह हूट गई । 
सहकारिता की शिक्षा--सहकारिता आन्दोलन की 
पूर्ण सफलता के लिये यह आवश्यक है कि सहकारिता आंदोलन 
को चलाने वाले कमेकारी तथा समितियों ओर सेन्‍्ट्रल बेंकों के 
पंचायतदार तथा डायरेक्टर गण सहकारिता के सिद्धान्त को 
, भली भांति जानें । यद्द्‌ काय केवल, शिक्षा के द्वारा दोसकता है । 
किन्तु अभी सहकारिता की शिकज्ञा का उचित प्रबन्ध नहीं हुआ 
है। प्रान्तोय सहकारी संल्थायें इत ओर प्रयज्ञ कर रहो हैं. और 
सहकारी विभाग के सद्योग से शिक्षा का आयोजन क्रिया जा 
रहा है । किन्तु अभी इसका प्रारम्भिक काल ही है । बम्बई,पंजाब 
मद्रास, विद्वार-उड्डीसा, हैदराबाद, बड़ौदा तथा मध्य प्रान्त में 
स्थायीरूप से सदृकारिता की शिक्षा देने के लिये कक्षाये)ं खुलगई 
हैं । बंगाल, वर्मा तथा वरार में श्रतिवष कक्ञायें नहीं खुलती 
किन्तु कमी कभी कज्ञाओं के खोलने का प्रबन्ध होता है और 
नये कर्मचारियों को शिक्षा दी जाती है । 


र्घ० भारतीय सहकारिता आन्दोलन 





जिन प्रान्तों में स्थायी रूप से कक्षा्यें खोली गई हैं, वहां 
केवल सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को ही शिक्षा नहीं दी 
जाती बरन्‌ सेन्ट्रल बैंक के मैनेजरों तथा इंस्पैक्टरों और समि- 
तियों के मन्त्रियों को भी शिज्ञा दी जाती है. । बम्बई, मद्रास, 
पंजाब, बिहार-उड़ीसा, की प्रान्तीय सरकारी संस्थायें प्रति वर्ष 
एक परीक्षा लेती हैं और उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्र माण पत्र दिया 
जाता है। इन कक्षाओं में निन्‍न लिखित विपय पढ़ाये जाते हैं:-- 
कोआपरेटिव आयव्यय निरीक्षण, कोआपरेटिव बेंकिंग, को- 
आपरेटिव ला (क्वानून), कोआपरेटिव बुक कीपिंग (बही खाता), 
कृषि, तथा ग्रामीय अथ शास्त्र । 
वह समय आगया है जब कि सहकारिता की शिक्षा का 
प्रत्येक प्रान्त में उचित प्रबंध होना चाहिये । प्रत्येक्र प्रान्त में एक 
कालेज स्थापित किया जाना चाहिये जिसका डिक्षोमा सहकारिता 
विभाग तथा सेन्‍्ट्रल बैंक के कर्मचारियों को प्राप्त करना 
आवश्यक हो। 





बीसवां परिच्छेद 
ग्राम सुधार और सहकारिता 


भारतवष गांवों का देश है, सात लाख गांवों में देश की लग- 
भग ६० फ्री सदी आबादी रह रही है । लेकिन गांवों में ग़रीबी, 
कलह, बीमारियों, गंदगी, अशिक्षा, और पुरानी हानिकर रस्मों 
का ऐसा ज़ोर है कि गांवों को दशा बहुत गिरगई है । हमारे गांव 
मनुष्यों के रहने लायक़ नहीं रहे हैं, यही कारण है कि जो गांव 
का रहने वाला पढ़ लिख जाता है, वह गांव में न रहकर शहर की 
ओर दौोड़ता है । यही नहीं, वृद्ध अत्रस्था होने पर जब कि बह 
नौकरी या अपने धन्धे से छुट्टी लेता है, तत्र भी वह गांव को न 
लौटकर शहर में वस जाता है । पढ़े लिखे लोगों की बात 
जाने दीजिये, जमींदार भी गांवों में रहना नहीं चाहते, वे भी 
जमींदारी की आमदनी से शदरों में ही रहना चाहते हैं । जो भी 
कारीगर गांव में रहकर कुशलता प्राप्त कर लेता है बह भी शहर 
की ओर चल देता है । इस प्रकार आज हमारे गांवों से पूँज़ी, 
मस्तिष्क, तथा हुनर बाहर निकला चला जारहा है और गांवों में 
अशिक्षित तथा निधन किसान और कारीगरों के बीच में चतुर 
साहूकार उनको लूटने के लिये रहजाता है । फल यह होरहा है 
कि गांवों में निर्धन किसानों को रास्ता दिखलाने वाला कोई नहीं 
है । गांवों को उजड़ने से बचाने के लिये यद्द आवश्यक दे कि 
गांवों की दशा में सुधार किया जाबे जिससे कि पढ़े लिखे तथा 
पैसे वाले ग्रामीण गांव छोड़कर बाहर न जावें | 
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गांवों की दशा इतनी बुरी होते हुए भा सरकार ओर जनता 
सभी गांवों की ओर से उदासीन हैं. । जो कुछ थोड़ा बहुत 
शिक्षा स्वास्थ तथा सड़कें बनवाने का कार्य होता है, शदरों 
में ही होता है, गांवों की ओर कोई भी ध्यान नहीं देता । 
इसका कारण यह है कि शहर वालों के पास पत्र हैं प्लेट- 
फाम हैं तथा वे शोर मचाना जानते हैं, एसेम्बली तथा कॉंसलों में 
हमारे प्रतिनिधि चिल्लाया करते हैं इस कारण सरकार को शहरों 
के लिये कुछ न कुछ करना ही पड़ता है । शहरों में शिक्षा, स्वास्थ 
तथा उद्योग-धन्धों और व्यापार की उन्नति के| लिये सरकार को 
कुछ न कुछ करना ही पड़ता है, परन्तु गांवों की ओर से सभी 
उदासीन हैं । कैसे आश्चर्य की वात है कि यदि कपड़े स्टील, तथा 
शक्कर के कारखानों को घाटा होने लगता है तो कारखानों के 
मालिक, व्यवस्थापिका सभा के सदस्य तथा समाचार पत्र आकाश 
पाताल एक कर देते हैं और इन धन्धों को संरक्षण मिलता है, 
किन्तु खेती वारी की ओर जिस पर इस देश का आर्थिक संगठन 
अवलम्बित है और जिसकी दशा अत्यन्त शोचनीय है, कोई ध्यान 
तक नहीं देता | ग्रामीण जनता मूक तथा अशिक्षित है, इस 
कारण यह प्रतिवाद भी नहीं कर सकती । किन्तु कपतिय सज्ञनों 
ने ग्रामीण जीवन के दुखदाई पतन को देखकर इस दिशा में 
काय करना प्रारम्भ किया है । बम्बई के कांग्रेस अधिवेशन 
( दिसम्बर १६३४ ई० ) ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो 
ग्रामीण-उद्योग संघ नामक संस्था को जन्म दिया है, इसके कारण 
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जनता और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित अवश्य हुआ 
है। हम यहां पर संक्षेप में देश के अन्तगंत होने वाले ग्राम सुधार 
काय का दिग्दशन मात्र करावेंगे। 

गुरगांव में सुधार कार्य--पंज़ाब के गुरगांव ज़िले में 
श्रीयुत एफ. एल. ब्राइन तथा श्रीमती त्राइन ने १४०० गांवों में 
सुधार काये अत्यन्त उत्साह पूत्रक क्रिया है। गुरगांव जिले 
इस कार्य का संरक्षण करने तथा इस काये की देख भाल करने 
के लिये प्रामीण-कौंसिल स्थापित की गई है । इस कौंसिल के 
सदस्य सरकारी कर्मचारी तथा गौर सरकारी सज्जन जो इस कार्य 
से सहानुभूति रखते हैं, होते हैं । सदस्यों को थोड़ी सी फ्रोस देनी 
होती है । कोंसिल में उन सब विभागों के अधिकारी, जिनका कि 
सम्बन्ध गांवों से रहता है, अवश्य रहते हैं; जैसे शिक्षा विभाग 
इत्यादि | कौंमिल ग्राम सुधार कार्य का वार्षिक प्रोगाम तैयार 
करती है तथा ज़िल्ले में वह काय किस प्रकार किया जाबे इस 
विषय पर अपनी सम्मति देती है । कार्य को चलाने के लिये दो 
स्कूल खोले गये हैं | एक स्कूल ग्रामीण पुरुष कार्यकर्ताओं को 
तैयार करता है, तथा दूसरा स्कूल स्त्री कार्यकर्त्ताओं को तैय्रार 
करता है। यह कार्यकर्त्ता ही ग्राम सुधार का कार्य करते हैं । 
प्रत्येक ग्राम में एक सहकारी साख समिति तथा एक स्कूल 
स्थापित किया जाता है । स्कूल के अध्यापक को ग्राम सुधार काय 
की शिक्षा दी जाती है तथा स्क्रूल को इस काये का केन्द्र बनाया 
जाता है। जो कुछ सुधार गांव में आवश्यक सममभे जाते हैं, उन 
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को शिक्षा वालक बालिकाओं को स्कूल में दी जाती है । श्रीयुत्‌ 
ब्राइन लड़कियों की शिक्षा पर बहुत ज़ोर देते हैं और सह-शिक्ता 
को आर्थिक दृष्टि से आवश्यक वतलाते हैं | खेती की उन्नति के 
लिये प्रत्येक गांव में हिसार सरकारी फ़म॑ के सांड खरीद कर 
रक्खे गये हैं जिनके संसगे से गांव के पशुओं की नस्ल को अच्छा 
बनाने का प्रयत्न किया गया है। चरस की जगह कूओं से सिंचाई 
करने के रहट का प्रचार किया गया है, अच्छा बीज सहकारी 
साख समितियों द्वारा बेचा जाता है तथा उधार भी दिया जाता 
है। किसानों को गोवर तथा गांव का दूसरा कूड़ा गढढ़ों में भर 
कर खाद बनाना सिखाया जाता है । गोबर थापने की आर्थिक 
हानियां बता कर कंडे जलाने से किसानों को रोका जाता है। 
इससे तीन लाभ होते हैं। खेतों के लिये बढ़िया यथेष्ट खाद मिलती 
है, गांव में कूड़े तथा खाद के ढ़ेरों के कारण जो गंदगी रहती 
है वह दूर होती है, तथा स्त्रियों को कंडे थापने के गंदे काम से 
छुट्टी मिलती है और वे इस समय को सीने पिरोने तथा घर को 
साफ़ रखने में लगा सकती हैं। स्वास्थ्य के लिये श्रीयुत ब्राइन 

ऊपर लिखे हुये ढंग से गांव की सफ़ाई रखने के अतिरिक्त, पिट- 
लैट्रिन ( गड़ढे वाले शौच ग्रह ) तैयार कराने पर बहुत जोर देते 
हैं तथा मैदान में शौच जाने की रीति को छुड़वाते हैं | बष | ऋतु 
में कुनीन तथा मच्छरदानी का उपयोग करने तथा प्लेग और 
चेचक का टीका लगवाने को कहा जाता है। गांव की लड़कियों 
को कपड़ा सीने, काढ़ने तथा व्ुनने का काम सिखाय ॥ज़ाता है 
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ओर घरों को अधिक सुन्दर रखने का ढंग बतलाया जाता ह्दै। 
इन सब बातों का प्रचार मैजिक लैनटने, व्याख्यानों, सिनेमा 
फिल्मों तथा गानों के द्वारा किया जाता है। रेडियो के उपयोग 
पर भी श्री त्राइन की नज़र है। मुकदमेबराज़ी कम करने, ज़ेबर 
में रुपया व्यर्थ न गंवा कर साख समिति में रुपया जमा करने 
तथा स्त्रियों के भारी कामों के बोझ को हलका करने को गांत्र 
वालों से कहा जाता है। 
प्रान्तीय सरकार तथा डिस्ट्क्ट बोर्ड ने इस कार्य के लिये 
आर्थिक सहायता प्रदान की । किन्तु श्रीयुत त्राइन के चले जाने 
पर गुरगांव में कार्य शिथिलता आरा गई। अभी थोड़ा समय हुआ 
कि पंजाब सरकार ने प्र/न्तीय ग्राम सुधार बिभाग का कमिश्नर 
बना कर श्रीयुत ब्राइन को प्रान्त में ग्राम सुधार कार्य करने के 
लिये फिर बुला लिया है । 
श्रीनिकेतन ( विश्व भारती ) का ग्राम सुधार कार्य- 
महाकवि श्रीयुत रवीन्द्रनाथ टगोर ने शांति निकेतन विश्व भारती 
(विश्व विद्यालय ) के साथ द्वी साथ श्रीनिकेतन नामक ग्राम 
सुधार कार्य करने वाली संस्था को भी जन्म दिया है । श्रीनिकेतन 
में आम सुधार कार्य का केन्द्र स्थापित किया गया है जो वीरभूम 
जिले में ग्राम सुधार कार्य को चलाता दै। अभी तक ६ ग्राम 
सुधार समितियां स्थापित की गई हैं। श्रीनिकेतन में एक केन्द्रीय 
उद्योग मन्दिर स्कूल स्थापित किया गया है जहां शिक्षा के साथ 
साथ झमीय उद्योग-धन्धों की शिज्ञा दी जाती दै और गांबों के 
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बालकों को इस योग्य बनाया जाता है कि वे गांवों में जाकर वहां 
का नेतृत्व करें । केन्द्रीय स्थान में एक संटूल सहकारी बेंक 
स्थापित किया गया है जिससे ग्रामीण सहकारी साख समितियां 
संबंधित हैं । यह सप्रितियां गांवों में साख का प्रबन्ध करती हैं 
श्रीनिकेतन में बृती बालक ( वालचर ) नामक संस्था को जन्म 
दिया गया है, जो नवयुवक इस ग्राम सुधार काय में सहयता 
देना चाहते हैं, उन्हें शिक्षा दी जाती हैं और उनको गांवों में 
भेज कर कार्य कराया जाता हैं। गांवों की सक़ाई, स्वास्थ्य, 
शिक्षा, तथा अन्य आवश्यक कार्यों में बृती बालकों से खूब 
सहायता मिलती है। सहकारी साख समितियां तथा ग़ेर साख 
समितियां, उत्तम बीज, हल, और खाद का प्रचार करती हैं तथा 
पैदावार को बेचने का प्रबन्ध करती हैं । 
दाक्षिण भारत में वाई. एम, सी. ए. (ए.३. ०. ४.) 
का ग्राम सुधार का4--दक्षिण भारत में यंग मेन क्रिश्वियन 
एसोसियेशन ने ग्राम सुधार कार्य बड़ी सफक्षता से किया है। 
कुछ केन्द्रों में अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। ट्राबंकोर राज्य में 
मारतंडम, मालाबार में आर्याकोड, निल्‍्लौर में इन्द्रकूपेट, तथा 
नोलगिरी ( मदरास ) में रामनाथपुरम, विशेष उल्लेखनीय हैं । 
बाइ. एम. सी. ए. के ग्राम सुधार कार्य करने का ढह्न 
गुरगांव की योजना से भिन्न है । जहां भी ग्राम सुधार कार्य 
करना होता है, वहां निरीक्षण करने के उपरान्त एक ऐसा केन्द्रीय 
गांव ढूंढ लिया जाता है. जो समीपवर्ती गांवों के मध्य में दो । 
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केन्द्रीय गांव में ग्राम सुधार केन्द्र स्थापित क्रिया जाता है। इस 
केन्द्र के द्वारा ही समीपवर्ती गांवों में ग्राम सुधार काय द्वोता है। 

केन्द्र प्रदर्शन तथा प्रयोग करने का स्थान होता है । केन्द्र में 
अच्छी जाति के गाय और बेल रक्‍खे जाते हैं जिनके द्वारा 
समीपवर्ती गांवों के पशुओं की नस्ल अच्छी बनाई जाती है। 
केन्द्र में मुर्गी पालने के धन्धे को वैज्ञानिक ढड्ढ से चलाने की 
शिक्षा देने के लिये अच्छी जाति के मुर्गे मंगा कर रखे जाते हैं, 
जिनसे समीपवर्ती गांबों में मुर्गियों की नस्ल अच्छी हो । मुर्गी 
के लिये स्वास्थप्रद्‌ घर बिना अधिक व्यय किये किस प्रकार 
बनाये जाते हैं तथा उनका पालन किस प्रकार करना चाहिये, 
इसकी व्यवहारिक शिक्षा केन्द्र में दी जाती है। इसके अतिरिक्त 
शहूद्‌ की मक्खी पालकर शहद निकालने का धन्धा क्रिस प्रकार 
चलाया जाता है, इसका प्रदर्शन भी केन्द्र में किया जाता है। 
केन्द्र में बुनाई की शिक्षा भी दी जाती है। अस्तु, केन्द्र प्रदर्शन 
तथा शिक्षा काय करता है। समीपवर्ती गांवों के जो निवासी इन 
धन्धों को सोखना चाहते हैं उनको यह धन्धे सिखा दिये जाते हैं, 
ओर जत्र केन्द्र में सोखे हुए ग्रामीण लोग उन धन्धों को करने 
लगते हैं तव सद्ृकारी विक्रय समितियां स्थापित करके उनकी 
पैदावार को बेचने का प्रबंध किया जाता है । मारतंडम में अंडे 
वेचने वाली समिति समीपवर्ती गांबों के अंडों को मदरास 
भेजती है | अकेले इस धन्धे से गांव वालों की यथेष्ट आय वृद्धि 
हुई है। केन्द्र में चारे की ऐसी फसलें तैयार की जाती हैं जो कि 
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एक मास में तैयार हो जाबें, और गांव वालों को अपने पशुओं 
के चारे के लिये उन फ़सलों को एक छोटे से भूमि के टुकड़े पर 
बराबर पेदा करने के लिये उत्साहित किया जाता है। केन्द्र में 
खाद बनाने के ढंग तथा गांवों में गे खोद कर शौचग्रद्द तैयार 
करने का भी प्रदर्शन किया जाता है। केन्द्र में एक स्कूल तथा 
एक पुस्तकालय भी रहता है । स्कूल तथा पुस्तकालय की इमारत 
इस प्रकार की होतो है कि आसानी से प्रत्येक गांव में कम व्यय 
करके बनाई जा सके । इन इमारतों को गांव वाले द्वी तैयार कर 
लेते हैं तथा सामान भी वही लगाया जाता है जो कि गांव में 
मिलता है । इस कारण नाम मात्र की लागत में इमारतें तेयार 
तेयार हो जाती हैं। केन्द्र का पुस्तकालय समीपतवर्ती गांवों के 
पुस्तकालयों को पुस्तकें प्रति सप्ताह भेजता रहता है। चलते फिरते 
पुस्तकालयों के ढंग पर यह काय होता है । केन्द्रीय पुस्तकालय 
प्रत्येक गांव के पुस्तकालय को पुस्तकों का एक सेट भेज देता है । 
१४ दिन के उपरान्त प्रत्येक गांव के पुस्तकालय को केन्द्रीय पुस्त- 
कालय द्वारा बतलाये हुये गांव को अपने पास वाला सेट भेज 
देना पड़ता है । इस प्रकार हर एक गांव में १५ दिन बाद नया 
सेंट आजाता है । केन्द्र का मन्त्री समीपवर्ती गांवों में वाई. एम 

सी. ए. स्थापित करता है । इन संस्थाओं के द्वारा केन्द्र के कार्यों 
का प्रचार किया जाता है | प्रत्येक ग्राम में एक सहकारी साख 
समिति स्थापित कीजाती है, स्कूल तथा पुस्तकालय खोले जाते 
टै। रात्रि को इन्हीं स्कूलों की इमारतों में पुरुषों को व्याख्यान, 
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मैजिक लैनटन, तथा छोटे छोटे प्रदसनों के द्वारा अपने जीवन 
को अधिक सुखी बनाने के लिये प्रेरित किया जाता है । पंचायतें 
स्थापित कीजाती हैं, गांव के बालकों में सेवा भाव भरने के लिये 
स्काउटिंग की शिक्षा दी जाती है, तथा सफ़ाई और स्वास्थ के 
नियमों का प्रचार किया जाता है । केन्द्र का मन्त्री समीपवर्ती 
गांवों में कुछ ऐसे उत्साही कार्यकर्त्ता तैयार कर देता है जो केन्द्र 
की योजना का गांबों में प्रयोग करते रहते हैं । केन्द्र से इन गांवों 
की संस्थाओं को परामश तथा सद्दायता मिलती रहती हैं । 

इनके अतिरिक्त और बहुतसी संस्थाएं तथा व्यक्ति अपनी 
शक्ति के अनुसार देश के भिन्न भिन्न भागों में ग्राम सुधार कार्य 
कर रहे हैं । 

बंगाल में सर डेनियल हेमिल्टन ने सुन्द्रत्रन के नम डेल्टा 
प्रदेश में आधुनिक ढंग की बस्तियां बसाई हैं, सहकारी साख 
समितियां स्थापित की गई हैं, पंचायतों के द्वारा लड़ाई भंगड़ों का 
का फ़रैसला किया जाता है, मकान साफ रक्‍खे जाते हैं । किसानों 
की पैदावार बेचने के लिये विक्रय सहकारी समितियां स्थापित 
की गई हैं । शिक्षा देने के लिये वर्नाक्यूलर स्कूल तथा अंग्रेजी 
स्कूल खोले गये हैं तथा बीमारियों को रोकने के लिये औपधा- 
लयों का भी आयोजन किया गया है | कोयमूत्रदूर में भी एक 
संस्था ग्राम सुधार काय कर रहो है । श्रीयुत रामदास पंतलू की 
भी एक योजना है जिसके अनुसार मदरास प्रान्त में कार्य 
हो रहा है । श्री एम. के. राय ने उड़ीसा में ग्राम शिक्षा कार्या 
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किया है । पूर्व गोदावरी ज़िले में अलाभारू ग्राम सुधार योजना 
विशेष उल्लेखनीय है । इस योजना को ग्राम सुधार कार्य में 
विशेष सफलता प्राप्त हुई है। अलाभारू में जो कुछ्ठ भी ग्राम 
सुधार काय हुआ, उसका श्रेय श्री एच. एन. सत्यनारायण को है। 
प्रदेश घना आबाद है, प्रत्येक गांव में सहकारी समितियां स्थापित 
करदी गई हैं जो सफलता पूत्रक काय कर रहो हैं । कुओं का 
खोदना, तालाबों का बनाना, सड़कें निकालना, बालकों की शिक्षा 
पुस्तकालय व्याख्यानों का प्रवन्ध, भिन्न भिन्न प्रकार की सहकारी 
समितियां, सहकारी भूमि बन्धक बैंक इस योजना की विशेषताएं 
हैं। ग्राम सुधार कार को चलाने के लिये राम मन्दिर नामक संस्था 
को जन्म दिया गया है। राम मन्दिर की देख रेख में ही यह कार्य 
होरहा है । जुआ तथा शराब का सफज्नता पूवेक वहिष्कार किया 
गया है। संक्षेप में हम यद्ध कद्ट सकते हैं कि अलाभारू को 
योजना भारतवष में एक सफल योजना है । 

पूना जिले में डेकन ऐग्रीकल्चर ऐसोसियेशन ( दक्षिण कृषि 
सभा )ग्राम सुधार काय कर रही है।इसके सभापति श्री० जी. के. 
देवधर हैं । इसके अतिरिक्त देवधर मालाबार रिकंसटकशन टस्ट 
मालाबार के पांच केन्द्रों में मोपलाओं के बीच ग्राम सधार काय 
कर रहा है। देदराबाद में डोरनाकल विलेज बैलफेयर ऐसो- 
सियेशन भी ग्राम शिक्षा, उद्योग-धन्धों की उन्नति तथा स्वास्थ्य 
रक्षा का काय करती है । 

सरोज नलनीदत्त ऐसोसियेशन ( कलकत्ता ) अधिकतर 
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बंगाल और आसाम में ग्र।मीण स्त्रियों में शिक्षा, सफ़ाई, स्वास्थ्य, 
ग्ह-उद्योग-धन्धों का प्रचार तथा स्त्रियों की आर्थिक तथा सामा- 
जिक उन्नति करने का प्रयत्न कर रही है। यह्‌ बंग लक्ष्मी नामक 
पत्रिका भी निकालतो है । 


बंगाल में आसंसोल के समीप ऊपा ग्राम में ईसाई मिशन- 
रियों के द्वारा श्रीनिकेतन क ढंग पर काम किया जा रहा है । 
संयुक्त प्रान्त में ग्राम संगठन कार्य--बनारस ज़िले 
में श्रीयुत बी. एन. मेहता आई. सी. एस. ने जब कि बे ज़िलाधीश 
थे, बड़े उत्साह के साथ सहकारिता विभाग के सहयोग से 
ग्राम सधार कार्य किया था । श्रीयुत मेहता को योजना गुरगांत्र 
की योजना से कुछ मिलती जुलती है। योजना इस प्रकार है :-- 
बनारस में एक केन्द्रीय संस्था स्थापित की गई है । इस संस्था का 
उद्देश्य वनारस ज़िले में ग्राम सुधार कार्य करना है । सरकारी 
कर्मचारी तथा रौर सरकारी सज्जन जो भी इस काये से सद्दानु- 
भूति रखते हैं इसके सदस्य हो सकते हैं । यह केन्द्रीय संध्ा गांवों 
की सारी समस्याश्रों को हल करती है । इसमें डाक्टर, स्वास्थ्य 
विभाग के कर्मचारी, कृषि विशेषज्ञ, पशुओं के विपय में जान- 
कारी रखने वाले, अध्यापक, कला कौशल के विशेषज्ञ सभी 
सदस्य हैं । यह संस्था गांवों के सारे रोगों का इलाज ढूँढ़ निक्रा- 
लती है और गांवों में कार्य करने वाले कार्यकत्ता उस इलाज को 
गांव वालों को बतलाते हैं । ग्राम सधार कार्य करते हुए ज्ञो कोई 
कठिनाई उपस्थित द्वोती है, वह केन्द्रीय संस्था के सामने उपस्थित 
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जाती है। संस्था उस विष५ के जानकारों की राय लेती है और 
उस कठिनाई को हल करती है । 


बनारस में ही एक टू निंग क्लास खोला गया है जिसमें गांवों 
में कार्य करने वाले काय कर्त्ता तैथार किये जाते हैं । यद्‌ कार्या 
कत्ता संस्था द्वारा बनाये हुये प्रोगाम के अनुसार गांवों में सधार 
काय करते हैं। गांवों में सकाइ, स्वास्थ्य खेतों बारी में सुधार, 
पंचायतों की स्थापना इत्यादि समस्याओं के विपय में संस्था 
बतल।ये हुये ढंग से प्रचार करना इन काय कर्त्ताओं का काम 
होता है । 

श्रीयुत मेहता ने ग्राम सुधार काय में गांव की पाठशाला की 
मदद लेने पर बहुत ज़ोर दिया है । उनका कहना है कि गांव की 
पाठशाला को ग्राम सुधार कार्य का केन्द्र बनाना चाड़िये। बना- 
रस जिले में जहां जहां ग्राम सुधार किया गया, वहां वहां पाठ- 
शालायें खोली गई ओर बच्चों के साथ द्वी प्रौढ़ों को भी शिक्षा 
दी गई । जन्र माता पिता शिक्षा के महत्व को समभ लेते हैं तब्र 
वे अपने बच्चों को पाठशाला भेजने में आनाकानी नहीं करते। 
पाठशाला का शिक्षक गांव वालों में उन सच्च बातों का प्रचार 
करता है जिनकी गांव में आवश्यकता होती है । गांवों में जलाने के 
लिये ईंधन कम होने के कारण गांव के लोग गोबर के कंडे जलाते 
हैं, जिससे वहुमूल्य खाद नष्ट होता हे । इस समस्या को हल करने 
के लिये श्री मेहता ने यद् योजना निकाली कि कि ग्राम निवासियों 
को यह बतलाया जावे कि वृक्ष लगाना पुण्य का काम है,इस लिये 
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वर्ष में एक दिन वृक्ष लगाने का त्यौहार मनाया जावे । उस दिन 
गांव का रहने वाला हर एक पुरुष एक एक वृक्ष लगाबे । इस 
प्रकार थोड़े दिनों में ईंघन की समस्या हल हो सकती है और 
गोबर खाद के लिये बच सकत। है । बनारस ज़िले में गांबों की 
सफ़ाई के लिये दिवाली और द्वोली के त्यौदह्यारों का विशेष उपयोग 
किया गया है | दिवाली और होली के त्यौह्ाारों पर हर एक 
गृहस्थ अपने घर की सफ़ाई करता है, बनारस में गांव वालों को यह्‌ 
समभाया गया कि घर के साथ गांव की सफ़ाई करना भो उनका 
धर्म है। इस प्रकार वर्ष में गांवों की दो बार सफाई हो जाती है । 
बनारस की ग्राम सुधार संस्था गांब में कार्य करने वालों को, 
सहकारिता विभाग की सद्दायता से उन सब विषयों की शिक्षा 
देती है जो कि गांवों में कार्य करने वालों के लिये आवश्यक 
हैं । यह उपदेशक ( कार्यकर्त्ता) घूम घूम कर गांवों में 
मैजिक लैन्टर्न द्वारा तथा अन्य साधनों से प्रचार करते हैं । 
दाइयों को आधुनिक ढंग से बच्चा जनाने की शिक्षा दी जाती है। 
श्रीयुत मेहता ने इस वात पर बहुत ज़ोर दिया है कि गांव वालों 
के अन्ध विश्वासों तथा समाज्ञ की बुरी रूढ़ियों को नष्ट करने के 
लिये यह आवश्यक है कि गांव की क्रिम्बदन्तियां, ग्राम्य गीतों, 
तथा कद्दाबतों का ही उपयोग किया जावे। ऐसे गीत,किम्बदन्तियां 
और कहावतें इकट्ठी की जायें जो कि अन्ध-विश्वासों के विरुद्ध 
हों और उनको गाकर तथ। सुना कर उनका प्रचार किया जाबे। 
श्रीयुत मेहताजी ने इस प्रकार की कह्यावतें इकट्ठी भी को हैं । 
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जच्चा को जिस प्रकार रखना चाहिये, बच्चों का पालन /क्रिस 
प्रकार करना चादिये, तथा हैजा प्लेग और चेचक इत्यादि रोगों 
से किस प्रकार वचना चाहिये, यह सब बातें गांव वालों को घ्रत- 
लाई जाती हैं तथा ओऔषधियां बांटने का भी प्रबंध किया 
जाता है । 

श्री० मेहताजी ने देशी खेलों के द्वारा गांव के बालकों के 
स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयत्न किया है । गांवों में अखाड़े खोले 
गये हैं जिनमें गांव के युवक कुश्ती लड़ते हैं। 

सहकारिता विभाग की सहायता से गांबों में साख समितियां, 
रहन सहन छुधार समितियां और कहीं कहीं क्रय विक्रय समितियां 
भी स्थापपित की गई हैं । 

श्रीयुत्‌ मेहता जब तक बनारस के ज़िलाधीश रहे तब तक तो 
ग्राम सुधार कार्य बड़े उत्साह से होता रहा किन्तु उनके बनारस 
से चले जाने के उपरान्त काय में कुछ शिथिलता आ गई । 


प्रतापगढ़ में ग्राम संगठन कार्य--संयुक्त प्रान्त में 
बनारस के अतिरिक्त प्रतापगढ़ ज़िले में सहकारिता विभाग ने 
ग्राम संगठन कार्य किया है। लगभग पांच वर्ष हो गये जब 
प्रतापगढ़ जिले में ग्राम संगठन काये आरम्भ किया गया था । 
सहकारिता विभाग ने अपनी बहुत सारी शक्ति इस कार्य में 
लगा दी है । 


रहन सहन सुधार समितियों की अधिक संख्या में स्थापना 
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की गई है। यद्द समितियां गांवों की सफ़ाई करवाती हैं; गड़ढ़ों 
में खाद तेयार करवातीं हैं, तथा ग्रामीणों को सामाजिक कार्यों 
पर फ़िजूलखर्च करने से रोकतो हैं । गांव बालों के आपस के 
भंगड़ों का निबटारा करने के लिये पंचायतें स्थापित की गई हैं । 
इन गांवों में साख समितियों के द्वारा किसान को समुचित साख 
देने का प्रयत्न किया जा रहा है । कृषि ब्रिभाग के सहयोग से 
उत्तम बीज, खाद, तथा यन्त्रों का प्रचार किया जा रहा है और 
स्वास्थ्य विभाग की सद्दायता से गांवों की सफ़ाई कराने तथा 
बीमारियों को रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है। कुछ लोगों का 
यह कहना है कि सहकारिता विभाग को अच्च अपनी शक्ति अन्य 
जिलों में लगानी चाहिये । 

इन दो स्थानों के अतिरिक्त फ़ेज़ाबाद जिले में भी ग्राम संग- 
ठन कार्य शुरू किया गया दै | गोंडा जिले से कोट आफ़ बाडंस 
ने “ मेरी उम्मेद ” नामक आदश्श गांव बसाया है | 





राजपूताने के जयपुर राज्य में “बनस्थली” नामक गांव के 
आस पास ग्राम संगठन कार्य हो रहा हैं । शिक्षा, उद्योग-धन्धों 
की उन्नति, सफ़ाई, रीति रस्मों में सुधार, और साख का प्रबंध 
करना द्वी इस योजना की मुख्य बातें हैं । 

अभी तक जिन स्थानों पर भी ग्राम संगठन कारय किया गया 
है, बह केवल प्रयोग मात्र हैँ, कहीं भी तरिस्टत क्षेत्र में ग्राम संग- 
ठन कारय नहीं हुआ है । राष्ट्रीय मद्दासभा (कांग्रैस ) ग्राम 
उद्योग-संघ द्वारा इस काय को बड़े क्षेत्र में करना चाहती हैं, 
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परन्तु अभी इसके विषय में कुछ कहा नहीं जासकता क्योंकि 
ग्राम-उदयोग-संघ अभी तक अच्छी तरह काम शुरू भी नहीं कर 
सका है। 


गांवों के प्रति जनता की रुचि देखकर भारत सरकार तथा 
प्रान्तीय सरकारों का ध्यान भी इस ओर गया है। सन्‌ १६३५-३६ 
के बजट में भारत सरकार ने आम सुधार कार्य के लिये एक 
करोड़ रुपया प्रान्तीय सरकारों को दिया है । भारत सरकार से 
मिले हुए धन के अतिरिक्त प्रान्तीय सरकारों ने भी कुछ धन इस 
कार्य के लिये अपने बजटों में रखा है और अपने अपने प्रान्तों 
में योजनायें तैयार करके काम शुरू कर दिया है। 


ग्राम संगठन कार्य चाहे जिस प्रकार किया जावे, परन्तु दो 
बातें अवश्य ध्यान में रखनी चाहियें:-- 


(१) गांवों का सुधार तभी सफलतापूब कर हो सकता है जब कि 
गांव को सब समस्याओं को एक साथ हल किया जावे । गांव की 
एक आध समस्या को लेकर कांये करने से कोई लाभ न होगा । 


(२) ग्राम संगठन का आधार सहकारिता आन्दोलन होना 
चाहिये। यदि सहकारिता आन्दोलन की नींव पर ग्राम संगठन 
की दीवार खड़ी न की गई तो ग्राम संगठन कार्य का प्रभाव 
स्थायी न होगा। 


इक्कीसवां परिच्छेद 
उपसंहार 


भारतवर्ष में सहकारिता आन्दोलन का आरम्भ हुए ३१ वर्ष 
के लगभग समय होगया, किन्तु आन्दोलन ने इस देश के आर्थिक 
जीबन में कोई विशेष परिवर्तन उपस्थित कर दिया हो, ऐसा दिख- 
लाई नहीं देता । इसका कारण यह है कि आन्दोलन अभीतक शक्ति- 
ह्वीन है। बर्मा में तो आन्दोलन की मृत्यु द्वी द्वोगई। बद्दां अधिकांश 
सहकारी समितियां दिवालिया होगई; कुछ वर्षों से वद्ां का सह- 
कारी विभाग केवल समितियों को दिवालिया वनाकर उस संबंध 
की ही कार्यवाही कर रद्दा है । वर्मा का तो प्रान्तीय बेंक तक फ़ेल 
होगया । वहां आन्दोलन नये सिरे से चलाया जाबे तब 
भविश्य में कुछ आशा की जासकती है । किन्तु एक बार हज़ारों 
समितियों के दिवालिया द्वोजाने पर नई समितियों की स्थापना 
करना कठिन द्वोगा | 


आसाम, मध्यप्रान्त, विद्ार-उड़ीसा तथा उत्तर पश्चिमी सीमा 
प्रान्त में भी आन्दीलन शक्तिहीन है । इन प्रान्तों में आन्दोलन 
फैल नहीं रहा है । साख समितियों को अवस्था भी सन्‍्तोपज्ञनक 
नहीं है। किन्तु प्रयत्त करने से समितियों की अवस्था सुधर 
सकती है और आन्दोलन को मज़बूत बनाया जा सकता है । 

बड़े प्रान्तों में पंजाब और वम्त्रई में पूर्ण रूप से नहीं, किन्तु 
साधारण रूप से आन्दोलन सन्‍्तोपजनक है, इनके उपरांत क्रमशः 
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मदरास, संयुक्त प्रान्त तथा बंगाल का नम्बर आता है । यद्यपि 
इन प्रान्तों में भी बहुत संख्या में समितियां, ऐसी हैं. कि जिनकी 
दशा सन्तोषजनक नहीं हद और प्रति वर्ष सैकड़ों समितियां दिवा- 
लिया होती हैं किन्तु फिर भी आन्दोलन की दशा अत्यन्त शोच- 
नीय नहीं है । श्रजमेर-मेरवाड़ा कुग तथा देदली प्रांतों में आंदो- 
लन की दशा साधारण है। 

देशी राज्यों में भी आन्दोलन की दशा सनन्‍्तोषजनक नहीं है 
भूपाल में आन्दोलन की दशा अत्यन्त शोचनीय है । ग्वालियर, 
इन्दोर, तथा काश्मीर में आन्दोलन अभी शक्तिद्ीन है, मेसूर, 
हेंदराबाद, बड़ोदा, तथा ट्रावंकार राज्यों में आन्दोलन की साधा- 
रण दशा है | अधिकतर देशी राज्यों में आन्दोलन अभी आरम्भ 
ही नहीं हुआ | 

तीस वर्षा के उपरान्त सहकारिता आन्दोलन को देश में एक 
प्रबल, शक्तिशाली आन्दोलन बनजाना चाहिये था । आन्दोलन 
को स्वयं अपने आप बढ़ना चाहिये था | ग्रामीण जनता को खयं॑ 
सहकारी समितियों को मांग करनी चाहिये थी, महाजन को इस 
आन्दोलन से डरना चाहिये था तथा सहकारी समितियों के 
सदस्यों की आर्थिक स्थिति सुधरना चाहिये था किन्तु अभीतक 
ऊपर लिखे चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं होरहे हैं इस कारण हम इस 
नतीजे पर पहुँचते हैं कि आन्दोलन की दशा संतोपज्ञनक नहीं है। 

आन्दोलन की असफलता के कारण बहुत से हैं, भिन्न भिन्न 
विद्वानों ने भिन्न भिन्न कारणों को मुख्य माना है,जिनके विषय में 
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आगे लिखा जावेगा। किन्तु अभी तक विद्वानों का ध्यान 
ग्रामीण ऋण की ओर यथेए्ठ आकर्षित नहीं हुआ है; यह, 
लेखक की सम्मति में आन्दोलन की असफज्ञता का मुख्य कारण 
है। यहां ग्रामीण ऋण के विपय में वे सब वातें दोहराने की 
आवश्यकता नहीं जो कि तोसरे परिच्छेद में लिखी जाचुकी हैं, 
केबल इतना कद्द देना पर्याप्त होगा कि किसान मद्दाजन के चंगुल 
में बुरी तरह से फंसा हुआ है, वह चोटी से लेकर एड़ी तक ऋण 
में डूबा हुआ है। महाजन के शोषण करने का ढंग ऐसा बिचित्र 
तथा भयंकर है कि किसान कभी ऋण मुक्त नहीं हो सकता। इस 
का फल यह हुआ दै कि किसान तथा अन्य निर्धन वर्गों का 
जोबन निराशाबादी बनगया है। जिनको विश्वास नहीं, जिनको 
आशा नहीं कि हमारी दशा सुधर सकती है, उनमें सहकारिता 
आन्दोलन कैसे सफल द्वो सकता है ! अस्तु, इस समस्या को हल 
करने का सब प्रथम प्रयत्न होना चाहिये। 


भारतीय किसान तथा निधेन वर्गों में अशिक्षा का अखंड 
साम्राज्य है । शिक्षा प्रत्येक आन्दोलन की पूर्ण सफलता के लिये 
आवश्यक है| सहकारिता आन्दोलन में तो शिक्षा की और भी 
आवश्यकता है, क्यों क्रि सदस्यों को स्ट्यं सहकारी साख समि- 
तियों को चलाना पड़ता द्वै । समितियों के द्विसाब रखने के लिये 
उनकी कार्य वाह्दी लिखने के लिये शिक्षा की आवश्यकता हू। 
भारतवर्ष में सहकारी साख समितियों के लिये सदस्य मन्त्री नहीं 
मिलते,इस कारण बद्दर के आदमी को मंत्री नियुक्त करना पड़ता 
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है । आठ या दस समितियों का एक ही मन्त्री होता है, फल यह 
होता है कि मन्त्री दी इन समितियों का कर्ता धर्ता बनजाता है 
और सदस्यों को काय करने की शिक्षा नहीं मिलती । इन ग्रप 
सैक्रे टरियों के विरुद्ध बहुत शिकायत है किन्तु वे जमे हुए हैं। 
हैनरी वुल्फ जेसे प्रसिद्ध विद्वांन का मत है कि अशिक्षा आन्दोलन 
की गति धीमी अवश्य रखती है किन्तु आन्दोलन की असफलता 
या सफलता इस पर निर्भर नहीं है क्योंकि किसान अशिक्षित 
होते हुए भी बुद्धि का तेज द्ोता है | यदि उसे सहकारिता 
के सिद्धान्तों की शिक्षा ठीक प्रकार से दीजाबे तो वह समिति को 
भली प्रकार चला सकता है । 


भारत में बहुत से विद्वानों का मत है कि आन्दोलन साबे- 
जनिक न हो कर एकर सरकारी नीति ( 508(९ 79०॥०५ ) के रूप 
में चलाया जा रहा है, यही आन्दोलन की नि्बलता है। है भी यह 
बहुत कुछ सत्य | यदि देखा जाबे तो सदृकारिता विभाग का 
रजिस्ट्रार ही आन्दोलन का सर्वेसर्वा है। समितियों का निरोक्षण 
करना, नई समितियों का रजिस्टर करना, खराब समितियों का 
तोड़ना, तथा उनका आडिट कराना उसके मुख्य काये हैं। रजि- 
स्टार अधिकतर कोई सिविलियन होता है अथवा उसी ग्रेड का 
कोई कर्मचारी, उसके नीचे डिप्टी रजिस्ट्रार तथा इन्सपैक्टर द्वोते 
हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार तथा डिप्टी रजिस्ट्रार प्रान्तीय सिविल 
सबिस के होते हैं । कोई भी सिविलियन अधिक दिनों तक रजि- 
स्ट्रार नहीं रह पाता, क्‍योंकि वह अपनी उन्नति को आन्दोलन 
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के लिये नहीं छोड़ सकता । फल यह होता है कि रजिस्ट्रार जल्दी 
जल्‍दी बदला करते हैं ओर एक नीति स्थायी रूप से काम में नहीं 
लाई जाती । रजिस्ट्रार को नियुक्त होते समय सहकारिता का ज्ञान 
नहीं होता, ( श्री० कैल्वर्ट, स्टिकलेंड, तथा डार्लिंग इसके अपवाद 
स्वरूप हैं ) | डिप्टी रजिस्ट्रारों को आन्दोलन से कोई विशेष प्रेम 
नहीं होता, क्योंकि बे दूसरे विभागों में जाने की चेष्टा करते रहते 
हैं । एक डिप्टी कलेक्टर डिप्टी रजिस्ट्रार बनने पर प्रसन्न नहीं 
होता । किसी भी आन्दोलन के लिये यह आवश्यक है. कि उसके 
संचालक उत्साह और लगन के साथ उसमें जुटें । अधिकतर 
सहकारिता विभाग के कार्यकर्ताओं में इस बात का अभाव है । 
जो सज्जन कि इस आन्दोलन में अवैतनिक कार्य करते हैं वे 
सेबाभाव से काम नहीं करते वरन सरकार को प्रसन्न करके 
पदवी इत्यादि प्राप्त करने के उद्देश्य से करते हैं. । यहां यह कह 
देना आवश्यक होगा कि बम्ब्ई तथा मदरास प्रान्त में तथा अन्य 
प्रान्तों में भी कुछ ऐसे सज्जन अवश्य मिलेंगे कि जो शुद्ध सेवा 
भाव से काम कर रहे हैं। श्रीयुत देववर, सर लल्लू भाई सांवल 
दास, श्री० एस. एस- तलमाकी, श्रीयुत्‌ रामदास पंतल्‌ , तथा 
मद्रास के श्री टी. के. इनुमन्‍त राव और सर्वेन्ट-आफ़-इण्डिया 
सोसायटी के कार्यकर्ताओं की जितनी प्रशंसा की जावे, बह थोड़ी 
है, किन्तु अधिकतर कार्यकर्ता पहिली श्रेणी के हे 

इस सबका फल यह हुआ देँ कि सहकारी स।ख समिति का 
सदस्य समिति को अपनी खंस्था न समझ कर सरकारी बेंक 
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सममभता है । बह तो समभता है कि जिस प्रकार सरकार तक़ावी 
बांदती है उसी प्रकार यह सरकारी बैंक ऋण देता है। इसका 
अथ यह हे कि सहकारी समिति का सदस्य सहकारिता के मूल 
सिद्धान्त से अपरिचित है। वह यह नहीं समझता कि यह स्वा- 
बलम्वन का सिद्धान्त है। हम लोग मिलकर अपने पैरों स्वयं 
खड़े हुए हैं और अपनी आर्थिक उन्नति का प्रयत्न कर रहे हैं। 
इस अनिभिज्ञता का मुख्य कारण यह है कि सैन्टरल बेंक के 
कर्मचारी तथा अन्य संगठनकर्त्ता सदृस्‍्यों को सहकारिता के 
सिद्धान्तां की शिक्षा नहीं देते, जो अत्यन्त आवश्यक है और जिस 
पर मेकलेगन कमेटी ने विशेष ज़ोर दिया धा। इसके अतिरिक्त 
सुपरवाइज़र, सैन्ट्ल बेंक के कर्मचारी तथा अन्य कार्यकर्ता 
सदस्यों को यह नहीं बतलाते कि यद्द समिति तुम्हारी है, तुम्दीं 
इसके मालिक हो,तुम इसका प्रतवन्ध स्वयं जेसा चाहो कर सकते 
हो | इसका कारण यह है कि कर्मचारीगण यह समभते हैं कि 
ऐसा करने से सदस्यों पर रौब नहीं रहेगा तथा सैन्‍्ट्ूल बैंक का 
रूपया बसूल नहीं होगा । ऐसी परिस्थिति में भला किसान यह 
कंसे समझ सकता है कि समिति का वही मालिक है ओर समिति 
उसी की चीज़ है । जब तक कि किसान ऐसा न समभने लगें, 
उनमें स्त्रावलम्बन के भाव जागृत न द्वो उठें,तच्॒ तक यह आन्दो- 
लन सद॒कारिता आन्दोलन नहीं कहा जा सकता। कोई भी 
आन्दोलन इस प्रकार सफल नहीं हो सकता । जमनी में सहकारिता 
आन्दोलन के जन्मदाता श्री० रैफ़ीसन तथा श्री० स्कूलज़ ने किसी 
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स्वार्थवश उसे नहीं चलाया था, वे अपने निधन भाइयों की सेघा 
के लिये सरकारी नौकरियों को ठुकरा कर उसके जन्मदाता बने 
थे। आन्दोलन के असफल होने का एक यह मुख्य कारण है 
कि इसमें कार्य करने वालों में लगन नहीं है। श्री० रैफीसन 
सरकारी सद्दायता के दोपों को जानते थे। वे कहते थे कि यह 
आन्दोलन स्वावल्षम्बन तथा आत्मनिभभरता के सिद्धान्त पर खड़ा 
किया गया दे, सरकारी सहायता लेने से आन्दोलन में निबेलता 
आ जावेगी । यही कारण था कि उन्होंने यह नियम बनाया कि 
सरकारी सद्दायता न ली जावे । भारतवष में स्थिति ऐसी थी कि 
बिना सरकारी सहायता के आन्दोलन का देश में प्रवेश भी नहीं 
हो सकता था | सभी विद्वान एक स्वर से इस बात को स्वीकार 
करते हैं कि प्रारम्भिक काल में सरकारी सद्दायता के विना 
आन्दोलन चलाया नहीं जा सकता किन्तु यद्द विचार ज़ोर 
पकड़ता जा रहा है कि अब आन्दोलन को जनता के हाथों में 
सौंप देना चाहिये । परन्तु शाही कृषि कमीशन की सम्मति इसके 
बिलकुल विरुद्ध है। कमीशन ने तो यद्धां तक कह दिया है कि 
अवेतनिक कायकर्त्ताओं को आन्दोलन में आने के लिये उत्सा- 
द्वित नहीं करना चाहिये। 


इस सम्बन्ध में एक वात उल्लेखनीय दै, कद्दीं कहीं सहकारी 
समितियों का उपयोग डिस्टिक्ट बोर्ड, प्रान्तीय कौंसिल, तथा 
एसेम्बली के चुनाव सम्बन्धी प्रचार में किया जाने लगा ह्दै। 
सेन्टल बेंकों के डायरेक्टर तथा अन्य प्रभावशाली कायकता 


३०४ भारतीय सहकारिता आन्दोलन 





अपने चुनाव में समितियों का उपयोग करते हैं। पंजाब के र्िः 
स्ट्रार मद्दोंद्य ने पिछली रिपोट में इस ओर संकेत किया। अभी 
तक यह रोग अधिक नहीं है किन्तु सम्भव है कि भविष्य में यह 
भयंकर रूप धारण करे, इस कारण अभी से इसे रोकने का 
प्रयत्न द्वोना चाहिये । 


सहकारिता आन्दोलन की असफलता का एक कारण सह- 
कारी समिति के सदस्यों के साथ असभ्य व्यव्रहाार भी है। सद- 
कारिता का सिद्धान्त तो यह है. कि समिति के सदस्य अपनी 
आवश्यकताओं का अनुमान लगा कर अपने सम्मिलित अपरि- 
मित दायित्व पर ब्रेंक से कर्ज ले लें, रुपये को आवश्यता- 
नुसार आपस में बांट लें और अदायगी के समय हर एक सदस्य 
अपनी किश्त दे दे तथा पंचायत समिति के ऋण को किश्त बेंक 
को चुका दे , क्योंकि सारे सदस्य समिति के ऋण के देनदार हैं । 
इस कारण यदि कोई सदस्य अपनी किश्त नहीं चुकाता तो अन्य 
सदस्य उस पर जोर डालेंगे और उससे वसूल कर लेंगे । किन्तु 
इसके विपरीत होता यह है कि ब्रेंक के कर्मचारी उस गांव में पहुंचते 
हैं, जिसके सदस्यों पर ऋण होता है । बेंक के मैंने अर अथवा 
प्रबंधक ( सुपरवायज़्र ) मालिक की भांति बैठते हैं और सदस्य 
हाथ बांध कर दूर खड़ा रहता है जो समय पर रुपया अदा नहीं 
कर पाते उन पर फटकार पड़ती है, गाली दी जाती है, और कभी 
कभी पिटवाया भी जाता है । इससे दो बड़ी हानियां होती हैं, एक 
तो सदस्य की ट्ष्टि में समिति का मूल्य नहीं रहता, वह महाजन 
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की तरदद ही बैंक के कर्मचारी को ऋण-दाता समभता है। दूसरे 

जो किसान यह सब देखते हैं वह यह समभते हैं कि समिति से तो 
महाजन ही अच्छा है क्योंकि वह सबों के सामने अपमानित तो 
नहीं करता । यद्दी कारण है कि सहकारिता आन्दोलन अभी तक 
जनता को आकर्षित नहीं कर सका । संयुक्त प्रान्त के आन्दोलन की 
जांच करने के लिये जो ओकडन कमेटी बिठलाई गई, उसने एक 
स्थान पर रिपोर्ट में लिखा है. कि अन्दोलन स्वयं फैल नहीं रहा है। 
सोचने की बात है यह है कि यदि आन्दोलन को ग्रामीण जनता 
लाभदायक समभती तो आन्दोलन तीत्र गति से बढ़तः । किन्तु 
ऐसा नहीं दो रह्मा है, इससे यह अनुमान सहज में ही हो सकता 
है कि आन्दोलन के संचालन में कहीं ने कहीं दोप अवश्य है । 
पंजाब, बम्बई, तथा मद्रास को छोड़ कर अन्य प्रान्तों में तो 
सहकारी साख समितियों ने महाजन का ध्यान भी अपनी ओर 
आकर्षित नहीं किया है । महाजन की स्थिति गांवों में उतनी ही 
मजबूत है जैसी कि पहिले थी, बद्द सहकारी साख समितियों 
भयभीत नहीं हुआ है । इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता 
कि आन्दोलन में जीवन शक्ति की कमी है । 


से 
हद 


भारतीय सहकारिता आन्दोलन की एक कमी यह भी है कि 
आन्दोलन साख समितियों तक ही सीमित रहा । ग़ैर साख 
समितियां संख्या में बहुत कम हैं | बात यह थी कि ग्रामीण ऋण 
की इतनी भय कर समस्या सामने उपस्थित थी कि आरम्भ में 
केवल साख समितियां ही स्थापित करने का प्रयत्त क्रिया गया 
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ओर आज भी कार्यकर्त्ताओं का ध्यान साख समितियों की ओर 
ही अधिक है। भारतवप जेसे ऋषि प्रधान देश में साख समि- 
तियां अत्यन्त आवश्यक हैं, उनके महत्व को कोई अखीकार 
नहीं कर सकता किन्तु गैर साख समितियों की भी उतनी ही 
आवश्यकता है । गांव का महाजन किसान को केवल ऋण ही 
नहीं देता, वह गांव का दूकानदार भी होता है, अर्थात्‌ किसान 
को आवश्यक वस्तुएं बेचता है और उसके खेतों की पैदावार 
खरीदता है । जत्र तक कि सहकारी समितियां क्रय-विक्रय को भी 
अपने हाथ में लेकर महाजन को उसके स्थान से हटा नहीं देतीं, 
तब तक मद्दाजन का बल नष्ट नहीं होगा और न किसान की 
आर्थिक दशा द्वी सुधर सकती है । यद्दी नहीं, और भी दिशाओं 
में सहकारिता आन्दोलन को किसानों की सहायता क रनी है । साथ 
ही साथ ग्रह-उद्योग धन्धों में लगे हुए कारीगरों के लिये उत्पादक 
समितियों की भी नितान्त आवश्यकता है | हर्ष का विषय है कि 
कुछ दिनों से सहकारिता विभाग तथा अन्य कार्यकर्ता ग़ैर-साख- 
समितियों की आवश्यकता का अनुभव करने लगे हैं. और इस 
ओर प्रयत्न भी किया जा रहा है । 


एक दोष जो कि इस आन्दोलन में घुस आया है, बह है काराजी 
लन देन -- जत्र समिति के सदस्य रूपया अदा नहीं करते तो 
समिति बैंक से उतना ही ऋण ले लेते हैं जितनी किश्त उन्हें 
चुकानी होती है । बेंक के बही खाते में पिछली किश्त चुकता 
दिखा दी जाती है, और उतना ही रुपया नये ऋण के रूप में 
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दिखला दिया जाता है । इसक। अर्थ यह है कि रुपया बसूल नहीं 
दोता, केवल लिखा-पढ़ी करली जाती है और अधिकारियों को 
घोखा दिया जाता है । 

कहीं कहीं पंचाय्रतदार वेईमानी करते हैं, कद्दीं कहीं महा जन ही 
समिति. को दृथियाने का प्रयत्न करता है, किन्तु भाग्यवश अब यहद्द 
दोष कम दृष्टिगोचर हो रहे हें । 

ऊपर लिखी हुई समालोचना से पाठकगण यह्द न समर लें 
कि आन्दोलन से देश को कोई लाभ ही नहीं हुआ है. । यद्द तो 
मानना द्वी होगा कि आन्दोलन अभी निर्बल है, दोप-पूर्ण संग- 
ठन तथा कार्यकर्त्ताओं की अकर्मए्यता के कारण यह अभी तक 
सबल नहीं हो सका है । फिर भी आन्दोलन से देश को बहुत 
लाभ हुआ हैँ । साख समितियों के त्रिपय में लिखते हुए हमने इस 
विपय में शाही कृषि कमीशन की सम्मति लिखी थी । कृषि कमी- 
शन की सम्मति में “ सहकारिता आन्दोलन के विपय में जान- 
कारी बढ़ रही है, मितव्ययिता को प्रोत्साहन दिया जा रद्दा है। 
बैंकिंग के सिद्धान्तों की शिक्षा दी जा रही है, जहां आन्दोलन की 
नींब दृढ़ है वहां महाजन ने सूद की दर घटा दी है, तथा मद्दाजन 
का प्रभुत्व कम हो गया दे । इसका परिणाम यह हुआ है कि 
किसानों की मनोवृत्तियां बदल रही हैं। " क्पि कमीशन की तो 
यह राय है कि किसानों का उद्धार सहकारिता आन्दोलन की 
सफलता पर दी निर्भर है, यदि यद्द आन्दोलन असफल हुआ ते 
भारतीय किसान वर्ग के सुधार को सारी आशायें नष्ट द्वो जाबेंगी। 
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आन्दोलन के दोपों की ओर संकेत करते हुए कृषि कमीशन ने 
कहा है कि आन्दोलन की आशिक दशा संतोषजनक है; हां, उसके 
संचालन में बहुत से दोप हैं । 
अभी तक सहकारिता आन्दोलन का ग्रचार बहुत कम हो 
पाया है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि सहकारी साख समि- 
तियां, ग्रामीण जनता को जितने ऋण की आवश्यकता होती है, 
उसका केवल पांच फ्री सदी ऋण देती हैं । सहकारी साख समि- 
तियों के सदस्यों को एक शिकायत यह रही है कि जब उनको 
रूपये की आवश्यकता होती है तब उन्हें रुपया नहीं मिलता,लिखा- 
पढ़ी तथा जांच में बहुत समय लग जाता है। किसान को समय 
पर रुपया मिलना चाहिये -- रुपया समय पर न मिलने पर उसे 
बहुत कठिनाई होतो है इस कारण विवश होकर उसे महाजन से 
रुपया लेना पड़ता है । 
अन्तिम शब्द--भारतवर्ष में लगभग ७ लाख गांब हैं, 
अधिकांश ( ६० प्रतिशत ) जन संख्या गांवों में निवास करती है। 
आज हमारे गांवों की दशा अत्यन्त पतित हैं और उनमें रहने 
व्राली जनता के अधिकांश भाग का जीवन निर्धनता, अज्ञान तथा 
गंदगी से भरा हुआ है, उसका शोपण अत्यन्त निर्दंयता से हो 
रहा हैं. । ऐसी दशा में ग्रामीण जनता जीवित है, यही क्या कम 
आश्रय की बात है। आयरिश किसानों के उद्धारकर्त्ता, आयर- 
लेंड में सहकारिता आन्दोलन के जन्मदाता, सर द्ोरेस-प्लैंकट के 
शब्दों में किसान के उद्धार के लिये तीन वस्तुओं की आवश्यकता 
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है, अच्छी खेतों ( 66९7४ थशिए7॥९ ), अच्छा जीवन 
(86६९ )एा092) तथा अच्छा व्यापार (8९(07 0प६॥९७६)। 
भारतोय ग्रामीण को इनकी अत्यन्त आवश्यकता है । 

हे का विषय है कि कुछ दिनों से शिक्षित भारतीयों का 
ध्यान प्राम्य जीवन को सुधारने की ओर गया है । किन्तु यह 
सबेमान्य बात है कि ग्राम संगठन का कार्य बिना सहकारिता के 
हो दी नहीं सकता । यदि हम चाहते हैं कि हमारे ग्रामीण भाइयों 
की दशा सुधरे तो हमें सहकारिता आन्दोलन में लग जाना 
चाहिये। जो चमत्कार कि सहकारिता आन्दोलन ने आयरलेंड, 
जमेनी और इटली में कर दिखलाया वह भारतबषे में भी हो 
सकता है । किन्तु अभी तक हमारे शिक्षित बरगे ने इस ओर ध्यान 
ही नहीं दिया। यदि हमारा शिक्षित वर्ग विशेषकर नवयुवकर 
समुदाय इस ओर लग जाबे तो थोड़े समय में आन्दोलन गांवों 
की कायापलट करदे | जिस सहकारिता आन्दोलन में राष्ट्र निर्माण 
की इतनी शक्ति दै उस आन्दोलन की ओर से कोई भी देश-भक्त 
उदासीन किस प्रकार रह सकता है ? जिस दिन हम भारतवासी 
सहकारिता आन्दोलन के मर्म को समझ लेंगे और शआन्दोलन 
का प्रचार गांव गांव में कर सकेंगे, उस दिन भारतीय ग्राम जीवन 
सुखमय हो जावेगा । 
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[० ओ | 4०७ आय शा [4०] 
भारतवषाय हहन्दोी-अथरशाख्र-पारषद 
( सन्‌ १६२३ ई० में संस्थापित ) 
सभापति-- * 
श्रीयुत्‌ पंडित दयाशंकर दुबे, एम० ए०, एल-एल० बी> 
अथशाख्र अध्यापक, प्रयाग-विश्वविद्यालय, प्रयाग | 
मन्त्रा-- 
(१) श्रीयुत्‌ जयदेवप्रसादजी गुप्त, एम० ए०, बी० कॉम०, एस 
एम० कालेज, चन्दौसी । 
(२) साहित्यरत्न पंडित उदयनरायणजी त्रिपाठी एम० ए०, 
अध्यापक, दारागंज हाईस्कूल, दारागंज, प्रयाग । 
इस परिपद्‌ का उद्देश्य है, जनता में हिन्दी द्वारा अर्थशारू 
का ज्ञान फैलाना और उसका साहित्य बढ़ाना । कोई भी सज्जन 
१) प्रवेश शुल्क देकर इस परिषद का सदस्य हो सकता है। जो 
सज्जन इसे कम से कम १००) की आर्थिक सह्दायता देते हैं, ते 
इसके संरक्षक समझे जाते हैं। प्रत्येक सदस्य ओर संरक्षक को 
परिषद द्वारा प्रकाशित या सम्पादित पुस्तकें पौने मूल्य पर दी 
जाती हैं । 
परिषद्‌ की सम्पादन समिति द्वारा सम्पादित होकर निम्न- 
लिखित पुस्तकें प्रकाशित होचुकी हैं:-- 
( १ ) भारतीय अथंशासत्र ( दो भाग ) । (गंगा ग्रंथागार, 


लखनऊ ) 
(२ ) विदेशी विनिमय । 
( ३ ) अथशाखत्र शब्दावली (भारतीय ग्रंथमाला, वृन्दावन) 
( ४ ) कौटिल्य के आर्थिक विचार | का 
( ४ ) हिन्दी में अथेशाश्र और राजनीति साहित्य ! ,, 
€ ६ ) सम्पत्ति का उपभोग | (साहित्य-मंदिर,दारागंज, प्रयाग) 
( '» ) टमारे हरिजन। ( सरस्वतीसदन, दारागंज, प्रयाग ) 


(२) ह 
(८) भारतीय बैंकिंग । ( रामद्याल अग्रवाल, प्रयाग ) 
इनके अतिरिक्त, निम्नलिखिंत पुस्तकों का सम्पादन द्ोरदा है:- 


(६ ) भारत में हिन्दुओं की दशा । 

(१०) राजस्व-शास्तर ) 

(११) अंक-शास्त्र । 

(१२) मूल्य-विज्ञान । 

नदी में अरथंशासत्र-सम्बन्धी साहित्य की कितनी कमी है, 
यह किसी साहित्य-प्रेमी सज्जन से छिपा नहीं है । देश के उत्थान 
के लिये इस साहित्य की शीत्र ब्रृद्धि होना अत्यन्त आवश्यक हैं 
प्रत्येक देश प्रेमी तथा हिन्दी प्रेमी सज्जन से हमारी प्रार्थना है 
कि वह इस परिषद का संरक्षक या सदस्य द्वोकर हम लोगों को 
सहायता देने की कृपा करे । जिन महाशयों ने इस विषय पर 
कोई लेख या पुस्तक लिखी हो, वे उसे सभापति के पास भेजने 
की कृपा करें | लेख या पुस्तक परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत होने पर 
सम्पादन-समिति द्वारा बिना मूल्य सम्पादित की जाती है । 
आर्थिक कठिनाइयों के कारण परिपद्‌ अभी तक कोई पुस्तक 
प्रकाशित नहीं कर पायी है, परन्तु बह प्रत्येक लेख या पुस्तक को 
सुयोग्य प्रकाशक द्वारा प्रकाशित कराने का पूर्ण प्रयत्न करती है। 
जो सज्जन अथशास्र-सम्बन्धी किसी भी विषय पर लेख या 
पुम्तक लिखने में किसी प्रकार की सहायता चाहते हों, वे नीचे 
लिखे पते से पत्र व्यवहार करें। 


दारागंज, प्रयाग ] दयाशंकर दुबे, एम० ए० 


भारतीय ग्रन्थमाला, इन्दावन 





इस माला की स्थापना सन्‌ १६१४ ई० में हुई इसका उद्देश्य 
विशेषतया राजनीति, अर्थशासत्र और समाज शास्त्र आदि विशेष 
उपयोगी विषयों की पुस्तकों की रचना और प्रकाशन हैँ । अब 
तक १६ पुस्तकें छपी हैं। कुछ पुस्तकों के कई कई संस्करण 
होचुके हैं | कई पुस्तकें राष्ट्रीय एवं सरकारी शिक्षा संस्थाओं में 
स्वीकृत और प्रचलित हैं, तथा शिक्षा विभागों द्वारा पुरस्कृत है । 
पुस्तकों की नामावली अगले प्रष्ट पर दी हुई है, विशेष परिचय 
प्राप्त करने के लिये माला का विवरण और सूचीपत्र मंगाकर 
देखिये । कुछ सम्सितियां संक्षेप में आगे दी जाती हैं । 

“प्रत्येक देश प्रेमी की इस माला की पुस्तकें अपना कर इसके 
व्यत्॒स्थापक को सत्सादित्य की वृद्धि के लिये उत्साहित करना 
चाहिये ।” सैनिक । 

[0 8 था6 त00ए ०9 6ए९७. प्रीागवी-छ्वा0णां)8& 
लंध्रंशशा] ५0 0०छ७ 06 #_.।०7, ॥ (6 फएणा९छ' एणफ 


(8+ ॥6 3 (0702« 
47९ फऋाचाएटह/स0॥- 


“झ्वराज्य चाहने वालों में कितने दी शासत्री, पंडित और 
आचार्य तक वे बातें नहीं जानते जिनपर आपने इतनी पुस्तकें 
लिख कर प्रक्राशित करदीं ।” -- महावी रप्रसाद द्विवेदी । 

“यदि दम चाहते हैं कि हिन्दी में उययोगी साहित्य का निर्माण 
हो तो इमें इस साहित्य को अपनाना चाहिये”। -विशाल भारत | 


“हम जनता से निवेदन करेंगे कि वह माला की पुस्तकों को 
अपनाकर संचालक महोदय को अपनी दिशा में निद्वन्द बढ़ने के 
लिये प्रोत्साहन दे ” । -- स्वराज्य । 

“हम इस अन्थमाला में, इस ग़रीबी के गयब में, इस ज्ञान के 
आत्म यज्ञ में,सम्मान करने योग्य अपनापन देखते हैं। " - कमंवीर | 


सरकारी स्कूलों तथा राष्ट्रीय विद्यालयों में प्रचलित 
पाठ्य पुस्तकों, पारितोषिक और पुस्तकालयों के लिये 
-- विशेष उपयोगी -- 


भारतीय कन्थ माला 


१--भारतीय शासन [70[8॥ . 0775 (00'80) 

( छुटा संस्करण ).«-« ॥॥*) 
२--भारतीय विद्यार्थी विनोद ( तीसरा संस्करण ) «.. ॥») 
३--भारतीय राष्ट्र निर्माण [7वब् धागा 

900॥7£2 ( दूसरा संस्करण ) -.« ॥£) 

४-हिन्दी में अरथंशासत्र और राजनीति साहित्य »« ॥॥) 

४-सरल भारतीय शासन ... कल ब्न्स अन्‍्ू ॥) 
६--भारतीय जाग्रृति [70] 4 एछ|२९॥ंागह& 

(दूसरा संस्करण ) .. १) 


७--विश्ववे दना ३ «२० 2 न» ॥*) 
८--भारतीय चिन्तन ..« 5 ब्ब्ब »»० ॥) 
६--भारतीय राजस्व [70[9॥ व७70७ »« ॥£) 
१०-जनिर्वा चन नियम ]72।९०(४०४ (+ए0७ न» ॥_) 
११--वान ब्रह्मचारिणी कुन्ती देवी ... -» ९॥) 
१२--राजनीति शब्दावली [20] ८४) ''छाप्राड »०«० |) 
१३--नागरिक शिक्षा टिशशाला#7ए (ऐशं०७ 
( दूसरा संस्करण ) »« ॥£) 
१५४--ब्रिटिश साम्राज्य शासन प्र किक »»« |) 
१५--श्रद्धाज्लि ... 528 कि *» ॥£) 
?१६--भारतीय नागरिक [0त987 (॥2९॥5 * «  ॥)5% 
१ $--भव्य विभूत्तियां किक ००. -+*%४ी5) 
“-अथशाश्र शब्दावली [.९00॥070० ]'शााा5ई «४० ही) 
/६--कोटिल्य के आर्थिक विचार ०६४ -»« |) 


भगवानदास केला, भारतीय ग्रन्थमाला, वृन्दावन । 


